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 डा०
 राम  सुभग  सिह  श्रीमान  में  जान

 लोक  सभा
 ३ सकता  श  कि  क्या  मैसूर  सरकार  उप

 प्रसार  कार्यक्रम  को  स्वयं  कार्यान्वित  करेगी
 २२  १९५२

 ee  eS  a  ew
 अथवा  किसी  समवाय  को  दे  दिया  है  ?

 सदन  की  बैठक  सवा  आठ  बजे  समवेत  हुई  श्री  टी  ०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  जहां  तक

 में  जानता  यह  मैसूर
 महोदय  अध्यक्ष  पद-पर  आसीन  थे  ।

 bm  he
 सरकार  का  मामला  होंगा  ।

 yet  के  मौखिक  उप

 बं  स्थित  पोसंलेन-निर्माणशाला
 डा०  रास  सुलग  fag  :  प्रसार  कार्यक्रम

 का  प्रसार
 के  ga  होने  के  पश्चात

 की  वार्षिक  निर्माता-क्षमता  क्या  होगी  ?

 * QU YY  डा०  राम  gun  सिह

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की
 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  :  उनकी

 आजकल  अधिष्ठापित  क्षमता  ६५०  टन  है  ।
 कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  at  विचार

 इसका  प्रसार  करके  २,४००  टन  करने  का
 बंगलोर  स्थित  पोसंलेन-निर्माणशाला  का

 विचार हे  । उच्च  तनाव  के  आबेध  यन्त्र  बनाने  के

 प्रसार  करने  का  है  ?
 डा०  राम  सुभग  सिह  :

 मैं  जान

 यदि ह  तो  उत  प्रसार  योजना  सकता  हूं  कि  क्या  उस  ware  ard  के  लिए

 की  अनुमानित  लागत  क्या है
 ?  आवश्यक  टेक्नीकल  व्यक्त  देश  में  उपलब्ध

 हें  अथवा  उन्हें  अन्य  देशों  से  बुलाना  पड़ेगा
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 टो ०  कृष्णमाचारी )  श्रीमान ।  श्री  दी०  gto  कृष्णमाचारी  :  इस

 उच्च  तनाव  के  आबंध  यन्त्र  बनाने  के  लिए  विशेष  मामले  में  एक  जापानी  फर्म से

 मैसूर  सरकार  का  प्रस्ताव  बंगलोर  स्थित  समझौता  हुआ  हैं  शौर  वह  मंसुर

 अपनी  पासंलेन  निर्माण शाला  का  प्रसार  सरकार  को  आवश्यक  टेकती कल  सहायता  देगी  ।

 करने  का  इसके  हमें  संयुक्त  राष्ट्रीय

 लगभग  ७५  लाख  रुपये  |  टेक्नीकल  सहायता  प्रशासन  का  एक
 250  P.S.D.
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 विशेषज्ञ  प्राप्त  हो  गया है  जो  देश  में  ही  जूट  से  वस्त्र  बनाने  सम्बन्धी

 शर  मंसूर  सरकार  उसकी  सेवाओं  का  परीक्षण्रभी  प्रयोगशाला  में  ही  जहांतक

 उपयोग  अपने  प्रयास  कार्यक्रम  आगे  कपड़ा  तैयार  करने  कासं  बंध  भारत  क

 बढ़ाने  में  करेगी  ।  क्छमिंलों  ने  यह  सफलतापूर्वक  बना

 श्री  टी०  कण  चौधरी  क्या  में  जान  श्री  बी०  के०  दास  :  क्या  भारत  ग्  भी

 सकता  हूं  वास्तव  यह  निर्माण शाला  कोई  ऐसा  परीक्षण  किया  गया  थक

 किसकी  है  अर्थात  केन्द्रीय  सरकार  की  या
 जो  टी०  टी ०  कृष्ण पचा री  :  श्रीमान्‌

 मसूद  सरकार  की  ?
 में  समझता  हूं  कि  भारतीय  जूट  मिल्स  संस्था

 से  सम्बद्ध  केन्द्र  ये  परीक्षण  कर  रहा श्री  टो०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  में  ने  बताया

 कि  यह  मंसुर  सरकार  का  मामला  हैं  ।  श्री  ato  कै ०  दास  :  यह  आया

 है  कि  अन्य  वस्तुओं  से  इसी  प्रकार  का

 जूट  के  कारखाने  कपड़ा  बनात  की  अपेक्षा  इसकी  लागत  कस

 FEU eu,  श्री  बी०  के  ०  दास :  वाणिज्य  होगी ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कृपा  थ्री  टी  ०  ठी ०  कृष्णमाचारी
 यह

 एक

 करेंगे  किः
 बड़ा  ही  उलझा  हुआ  मामला  हैं  |  कुछ  समय

 क्या  यह  सत्य  हैं  कि  जूट  से
 पुत्र  जब  में  कलकत्ता  में  में  इस  केन्द्र को

 देखने  गया  और  वह  परीक्षण  देख  जो  वहां अत्यधिक  भूषाचारी  कपड़े  बनाने  तथा

 रेशा  उत्पन्न  करने  के  लिए  लीड्स  विश्व
 किये  जा  रहे  हूं  ।  कुछ  कपड़े  मिश्रित  a ——=

 केवल  जूट  के  कपड़े  परन्तु  कुछ  बनावटी विद्यालय  में  बस्त्र  वैज्ञातिकों  के  एक  दल  नें

 परीक्षण  किये  हैं  ;
 tan  के  किस्म  के  भी  ।  जब  वस्तुएं

 दाला तक  ही  सीमित  हें  तो  लागत  a

 क्या  भारतीय  जूट  मिल्स  संस्था
 हिसाब  लगाना  और  यह  जानना कि  अन्त

 के  प्रतिनिधियों  ने  इन  परीक्षणों  में  भाग
 में  यह  सस्ता  होगा  या  बड़ा  कठिन

 लिया है  ;  atk

 पंडित  अल ग्राम  शास्त्री  :  में  यह  जानना
 संसार  भर  में  जूट-वस्त्र  के

 चाहता था  कि  क्या  इन  फेब्रिक्स  से  मोटे
 लिए  अच्छा  बाजार  ढूंढने  की  दुष्टि  से

 परीक्षणों  को  व्यवहारिक  बनाने  के  लिए
 कपड़े  भी  बन  सकते  जो  गरीब  आदमियों

 के  प्रयोग  में  आ  या  इन  से  fam
 क्या  कोई  कार्यवाही  की  गई  हैं  ?

 चारी  कपड़े  ही  बनाये  जाते  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टो ०  ठी ०
 शी  ठी०  नौ  कृष्णमाचारी  :

 तथा  सरकार

 समझती  कि  स्थिति  ऐसी  ही  हैं  जसी  कपड़ा  मोटा है  इन  अर्थों  मे ंकि  यह  थोड़ा

 अधिक  मोटा  होता है  ।  परन्तु  कभी  कभी
 बताई  गई  है  ।  फिर  उन्हें  सलाह  दी

 मोटा  कपड़ा  भी-भूषाचारी  टता है  ।
 गई  है  कि  उनका  यह  कहना  कि  जूट  का

 प्रयोग  अत्याधिक  भूषा चारी  पहनने  के  वस्त्र  श्री  एस०  सी ०  सामन्त  :  में  जान

 बनाने  तथा  कपड़ा  तयार  करने  में  हो
 सकता  हूं  कि  क्या  पश्चिमी  बंगाल  भें  अनुसन्धान

 केन्द्र  भी  कपास  तथा  अन्य  वस्तुओं  के
 सकता

 बात  को  बढ़ा  चढ़ा
 कर  कहना

 मिश्रण  को  अनुसन्धान  कर  रहा  है  ?
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 श्री  टी  ०  टी ०  कृष्णमाचारी :  में  ने  अनेक  किरायेदारो ंने  मकान  मालिकों  को  किराया

 किस्म के  मिश्रण देखे  हें  जो  उन्हों ने  बनाये  नहीं  दिया है  ?

 हने
 कभी  यह  बनावटी  सिल्क  होता  कभी

 श्री  यदि  सरकार  को  किसी

 सिल  होता  है--सब  प्रकार  के  परीक्षण  किये
 मुख्य  मामले की  सुचना  दी  जाती हे  तो  हम

 जा  रहेंगे  ।
 उसकी  जांच  कर  सकते  ह

 अप्वप्यडणित  मकान
 श्री  गिडवानी  :  मकानों  को

 *
 १५१६.  बहादर  सिह  :  ग्रहण  करते  उन  मकानों  में  रहने  वालों

 को  क्या  उसके  बदले  अन्य  मकान  दिया गह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री  यह

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १९५२  में  जाता है  ?

 दिल्‍ली  में  अचल  सम्पत्ति  अधिग्रहण  तथा
 att  बुरागोहिन  :  बदले  का  मकान  देने

 ata  १९५२  के  अ-तर्गत  कितने

 मकानों  का  अधिग्रहण  किया  गया  ?
 का  भरसक  प्रयत्न  किया  जाता  ह

 क्या  PEKR  में  किन्हीं  मकानों  मित्री  कपास  का  प्रतिनिधि  मण्डल .

 को  अधिग्रहण मुक्त  किया  गया  ?
 * OG 9  श्री  वी०  पी०

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  HAT
 गह-व्यवस्था  तथा  रसद

 मंत्री  :  ea |  करेंगे  fe  क्या  यह  सत्य  हे  कि  मिस्री  कपास

 का  तु सदस्यीय  सरकारी  प्रतिनिधि

 जिसके  नेता  श्री  हसन  मवाद  थे  जनवरी

 श्री  बहादूर  fag:  में  जान  2343.0  में  भारत  अया था  ?

 सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  उन  मकानों के  यदि  आया  था  तो  क्या  भारत

 स्वामियों  जिनके  मकान  अधिग्रहीत  सरकार ने  मिशन से  बातचीत  की थी  ?
 किये  जोते  किराये  के  भुगतान  की  गारन्टी

 यदि  उपरोक्त  भाग  का

 देती है  ?  उत्तर  स्वीकारात्मक  हो  तो  क्या  सरकार  वार्ता
 श्री  बुरा गोहिन :  किराये  का  भुगतान  सम्बन्धी  एक  टिप्पणी  सदन  पटल  पर  रखेगी  ?

 स्वामियों  को--मकानों  के  स्वामियों
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी  ०

 क्रमानुकूल  किया  जाता हूँ
 ?

 श्री  पी०  एन ०
 :  गवर्नमेंट  ने

 टी ०
 :  हां  ।

 नहीं  ।
 पब्लिक से  जो  हाउसेज  लिये  उनको  किन

 किन-आवश्यक  कामों  में  ला  रही
 serra ही  नहीं  होता  ।

 श्री  ato  पी०  नायर  श्रीमान्‌ में श्री  दिल्‍ली  के  कलक्टर

 जान  सकता  हूं  कि  क्या  श्री  मवादी  भारत
 राशन  के  रहने

 के  कार्यालयों  तथा  नगर  पालिका
 सरकार  के  बुलाने  पर  आये  tt  अथवा

 उन्हे  मिस्र  सरकार  ने  भेजा  था  ?
 की  स्वास्थ्य  सेवाओं  के  लिए  मकानों  का

 अधिग्रहण  किया  था  ।  श्री  टी ०  टी ०  कृष्णामाचारी  :  श्रीनान

 बहादुर  सिंह  :  क्या  सरकार  भारत  सरकार  का  इससे  सम्बन्ध

 को
 यह  शिकायतें प्राप्त  हुई  हें  कि

 बहुत  से  नहीं  है  ।  यह  पूर्णतः  गैर-सरकारी



 RRS  मौ  क  उत्तर  २२  अप्रैल  १९५३  मौखिक  उत्तर  23290

 मिशन  जिसने  भारत  सरकार  से  गोल  fad  तथा  इलायची  पर  शुल्क

 ऐसी  कोई  बातचीत  नहीं  की  ।
 FOULS  श्री  ato  पी०  नायर

 क्या  वाणिज्य  था  उद्योग  मंत्री  ५  नव/बर, थ्रो
 ato  पी०  नायर

 :  श्रीमान ,  में

 १९५२  को  श्री  एन०  एस०  द्वारा जान  सकता  हूं  कि  सरकार  को  यह
 ः

 विदित  है  कि  अखबारों  में  यह  छपा  था  पूछे  साधारण  प्रश्न  सख्  १

 उत्तर  का  निर्देश  करने  aw  सदन  पटल कि  श्री  हसन  मवादी  मिस्र  सरकार  के

 श्राजनीति  के  रूप  में  सरकार  से  सरकारी  पर  एक  ऐसा  विवाद  रखने  की  कृप  करेंगे

 बातचीत  करने  के  लिये  आये  थे  ?  जिसमें  १९५०,  १९५१  तथा  १९५२  में

 गोल  fat  तथा  इलायची  पर  गयें

 श्री  टी०  टी ०  कृष्णमाचारी  :
 शुल्क  की  धन  राशियां  दिखाई  गई  हें  ?

 मुझे  पता  नहीं  कि  अखबारों  में  क्या  छपा
 क्या  भारत  सरकार  इन

 में

 जो

 कुछ  जानता  हूं  वह
 यह

 है  कि  वस्तुओं  के  नये  बाजार  ढूढ़ने  अथवा
 हमें  तथ्य  की  कोई  सूचना  नहीं  थी  कि  यह

 स्थापित  बाज़ारों  में  उच्च  मूल्य
 सरकारी  प्रतिनिधि  मण्डल  और  न  ही

 उस  सरकार  ने  इस  प्रकार  की  कोई  सूचना

 प्राप्त  करने  के
 लिए  कुछ  धन  व्यय  कर

 रही हैं  ?
 दी  थी  ।

 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी
 :

 श्री  ato
 to  नायर

 :
 क्या

 एक  विवरण  जिसमें  १९५०-५१.  तथा

 यह  सत्य  नहीं
 कि  पिछले  वर्षों  में

 १९५१-५२  के  वित्तीय  वर्षों  अपेक्षित

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  ने  भारत  को
 सुचना  दी  गई  है  सदन  पटल  पर  रखा

 निर्यात  होने  अपनी  कच्ची  कपास  की
 गया  हैं  ।

 मात्रा  में  वृद्धि  करदी  है  और  इस  प्रकार

 उसने  मिस्र  को  बाज़ार  से  बाहर  निकाल  कथित  उद्देश्यों  के  लिए  विशेष

 देने  का  प्रयत्न  किया है  ?  क्या  यह  भी  रूप  में  कोई  घन  व्यय  नहीं  होता  परन्तु
 aory

 सत्य  नहीं  QMS  निर्यात  विदेशों  में  हमारे

 वाणिज्य  प्रति  निधियीं  की  सेवाओं  से  कोई
 अध्यक्ष  महोदय  शान्ति  ।

 सस्य
 लाभ  नहीं  उठाते ।

 vl  अलात हिल  नवल

 लम्बे  हैं  ।
 विवरण

 श्री  ato  पी०  नायर
 :  यह  सत्य

 १९५०-५१  तथा  १९५१-५२  में  गोल

 नही ंहै  कि  क्योंकि fea  को  धीरे  धीरे  मिर्च  इलायची  पर  ली  गई  आयात

 बाज़ार  से  बाहर  निकाला  जा  रहा  कर
 eh | i

 मुख्यकर  कच्ची  कपास  देने  इसलिए  ली  गई  आयात  शुल्क
 मिस्र  सरकार  ने  एक  प्रतिनिधि  मण्डल  यहां

 भेजा था  ?
 गोल  fat  [|  इलायची

 रुपये  रुपये

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मेरे  विचार  में  यह
 2A4 0-4 8 बदन  भ्रान्त  सरकार  की  बजाय  मिस्र  सरकार  39, 29¥  Q,oVE

 १९५१-५२  9X, Fey  22,Rck
 ger  जाना  चाहिये  ।
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 श्री  बी०  पी०  नायर  क्या  पूर्वी  है  ह  एक  हन्द्रेडवेट  पर  अधिक से  अधिक

 रूस  तथा  चीन  के  देशों  को  गोल  १५०  रुपये  हो  सकती  निश्चय  ही

 fat
 विक्रय  करने  का  कोई  प्रयत्  मेरे  माननीय  मित्र  यह  नहीं  चाहते  कि  में

 कियागया  है  ?
 उन्हें  यह  बताऊं  कि  निकट  भविष्य  में

 हम  इसे  बढ़ाने  अथवा  कम  करन  का
 श्री टेर  टी०  में  प्रदान

 विचार  करते  हें  ।
 की  पूर्वसूचना  हूं  ।

 तेल  बोधक  कारखाने
 श्री  बी०  पी०  नायर :  में  जान  सकता

 हूं  कि  क्या  हमारे  वाणिज्य  प्रतिनिधियों  *
 १५१९.  श्री  जवानी

 :
 क्या

 के  तय  रनों  के  फलस्वरूप इन  देवों  से  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करने

 उत्तम  व्यापार हुआ  हे  ?  fe  जब  तीनों  तेल  दोधक  कारखाने  काम

 श्री  टी ०  दी  सरकार
 करें  तो  शोधित  तेल  का  उनका  भर

 का  कुल  अनुमानित  उत्पादन  क्या है
 ?

 आजकल  यही  समझती  है  ।

 ae  अवरोधित  तेल  की  वार्षिक  कुछ श्री  ato  पी०  नायर :  क्या  ्

 सत्य  नहीं  है  कि  गोल  मिर्चें  के  मूल्य  में
 खपत  कितनी  होगी  ?

 कभी  वृद्धि  और  कभी  होती  रहती  उत्पादन  मंत्री  के०  Ato  :

 @  कयोंकि  गोल  fat  जमे  बाज़ार  की
 जब  तीनों  तेल  शोधक  कारखानें

 एकाधिकार  वस्तु  है  ?
 काम  करने  लगेंगे  तब  उनसे  शोधित

 तेल

 श्री  दी  टी०
 का  वार्षिक  कुछ  उत्पादन  लगभग  ३४  लाख

 टन  होगा । यह  चढ़ाव  उतार  अन्तर्देशीय  बाज़ारों  में  होते

 ह  जिनकी  निर्यातਂ  व्यापार
 इन  कारखानों  में  अवरोधित  तेल

 स्थिर  रखने  की  सम्भावनाओं  पर  प्रतिकूल

 प्रतिक्रिया  होती  हे  ।
 की  वार्षिक  कुछ  खपत  लगभग  ३८  लाख

 टन  होगी  ।

 श्री  ए०  एम०  क्या

 में  जान  सकता हं  कि  इन  वर्षों  में  कर  श्री  जवानी :  क्या  में  जान  सकता  हुं

 कि  हमें  यद  अवरोधित  तेल  कहां  से  प्राप्त लगाने  आधार  क्या  रहा
 अता a  ह

 अनुसार  अथवा  किसी  और  प्रकार  ।  क्या  हत  ट  क्या  हमने  इस  तेल  के  सम् भरण

 कर  एकसा  थाਂ  और  कपा  सरकार  का  के  लिए  विदेशों  से  कोई  प्रसंविदा  किया

 विचार  वर्तमान  दर  को  at  लागू  रखने

 ate ?
 श्री  के०  सी०  अशोधित  तेल

 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  :  प्रश्न  का  आयात  करने  के  लिए  सरकार  ने  कोई

 संबंध  आयात-शुल्क  से  मेरे  माननीय  प्रसंविदा  नहीं  किया  है  ।  वे  समवाय  जो

 मित्र  निर्यात-शल्क  के  विषय  म  कुछ  तेल-शोधक  कारखाने  चालू  कर  रही  हैं

 जानना  चाहते  हें  ।  इलायची  पर  कोई  न्याय  अवरोधित  तेल  का  आयात  करेंगी  |

 निर्यात-शुल्क  नहीं  है  जबकि  गोल  fast  आजकल  हमारे  देश  में  अवरोधित  तेल  पर्याप्त

 पर  युवक  मतानुसार  ३०  प्रति  aa  होती  मात्रा में  उपलब्ध  नहीं हैं  ।
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 श्री  क्या  में  उन  समवाय दि द  ल सों  चान  नार  लिया refs
 हू  तो  क्या

 के
 नाम

 जान  सकता  हूं
 जिनके  साथ  प्रस्ताव  at  दढ़ता  का  परीक्षण  करने

 सरकार  ने  हमारे  देश में  तेल  दोधक  कारन  लिए  सरकार  कुछ  केन्द्र  खोलने  का  विचर

 खाने  चलाने  के  लिए  प्रसंविदा  किया  है
 ?

 क़र
 रही  ह

 ?

 श्री  के ०  सी०  अनेकों  बार  सिचाई  तथा  faye  मंत्री

 इसका  उत्तर  दिया
 जा  चुका हे  aq  (#)  %

 सेवायों  के  नाम  हैं  :  बर्मा  स्टन्डन्डं
 नहीं  ।  फिर  सरकार  उन

 वैक्वाअम  आयल  कम्पनी  और  काल टेक्स
 केन्द्रों  जो  गान्धी  स्मारक  निधि  ने

 (xfeszr)  )  लिमिटेड  ।
 परीक्षण करने  के  लिए  हाल  में  ही  चने

 श्री  हमारे  देश  की  शोधित  Q@)  परीक्षणों  के  परिणामों  को  ध्यानपूर्वक

 तेल  की  वार्षिक  कुल  आवश्यकता  क्या  देखेंगी  |
 a
 ह

 ?

 श्री  एस०  एन०  जान  सकता
 श्री  सो०  रेडडी  यह  एक  रहस्य

 हूं  कि  क्या  सरकार  को  किसी  ऐसे  केन्द्र

 jt  फिर  भी
 में  यह  कह  सकता  हूं

 कि
 का  पता  ह  गान्धी  स्म/रक  निधि  ने

 आजकल  यह  लगभग  ४०  लाख  टन  की  ह  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  ster

 परन्तु  यह  कोई  स्थिर  मांग  नहीं  ह  ।  यह
 हो  और  यदि  पता  तो  क्या  सरकार

 बदलती  रहती  है  ।
 काम  करने  के  ढंग  का  अध्ययन  करन  के

 श्री  में  जान  सकता हूं  कि  लिए  अपन  कुछ  अधिकारियों  को  भेजने

 इन  संवादों  के  पासਂ  कोई  गारन्टी  का  विचार  कर  रही  ह
 ?

 fe  उन्हें  अशोधित  तेल
 ~  श्री  नन्दा  योजना  कार्यान्वित

 नसीर  मात्रा  में  प्राप्त  होगा
 ?

 करने  के  लिए
 ४

 केन्द्र  छांटे  गये  हें  और

 श्री  के०  सी०  रेडडी  उन्होंने  पांचवे  केन्द्र  की  ate  विचाराधीन  a  ।

 aq  आश्वासन  fear  कारखानों  निश्चय  ही  सरकार  इस  परीक्षण  की  प्रगति

 चिन  में लिए  अशोधित  तेल  पर्याप्त  से  बडा  निकट  सबंध  रखेंगी  |

 उपाय  होगा ।

 श्री  एस०  एन०  दास  योजना  के

 गांव  का  व्यवसाय  महत्व  की  दृष्टि  में  जान  सकता  हं  कि

 क्या  सरकार  aq  योजना  के  विस्तृत
 *

 १५२०.  श्री  एस०  एन०  क्या
 विवरण  प्रत्येक  म  प्र

 योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 शित  करके  तथा  उनका  देश  में  वितरण

 कि  गान्धी  स्मारक  निधि  द्वारा  प्रकाशित
 करके  इस  योजना  का  विशाल  प्रचार  करने

 एक  गांव  के  qt  व्यवसाय  योजना
 का  विचार  करती  हे

 ?

 जिसमें  एकत्रीकरण

 करके  पूर्ण  साधनों का  पूर्ण  उपयोग  करने
 श्री  नन्दा  सम्बन्धित  संस्था  इस

 के  लिए  मज़दूर  बैंकों की  स्थापना  का  मामले  में  आवश्यक  कार्यवाही कर  रही  हैं

 आग  क्या  करने  t  आवश्यकता सुझाव  दिया  हुआ  सरकार  ने  अध्ययन

 तथा  जांच  कर  ली  इस  पर  भी  सरकार  प्रचार  करेगी  ।
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 श्री  टी०  एस०  ए०  चेट्टियार
 इन  करेंगे  कि  क्या  सार्मुत्कि  योजनाओं  के  कार्यो

 >  fer चार  केन्द्रों  के  नाम  क्या  क्या  हैं  लोरर  UO  RS  नये  क्षेत्र  छांट  लिए  गये

 क्या  सरकार  गांधी  स्मारक  निधि  के

 परीक्षणों  के  परिणामों  को  सदन  पटल

 पर  ?  यदि  छांट  लिए  ७  हैं  तो

 Cat  योजनाओं  की  संख्या  क्या  श्र
 rr

 श्री  य  चार  स्थान  हैं  एसे  कार्य  कहां  होंगे  ?

 (१)  जिला  मिदनापुर  ।

 सिचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री

 (२)  राजस्थान  |

 :  तथा  माननीय

 सदस्य  का  ध्यान  सामूहिक  विकास

 (४)  जिला  शोलापुर ।
 क्रम  सम्बन्धी  क्रियात्मक  संख्या

 श्री  पी०  एन  ०  राजभोज  :.  गांवों

 ८  के  परिशिष्ट  की  त्योरी  आर्कषित  किया

 जाता  a  जिसकी  एक  प्रति  R4-3-2E4R
 के  बेरोज़गार  लोगों  रोजी  की  जो

 को  तारांकित  संख्या  Rk  के
 योजना  बनाई  जायेगी  उसमें  शे  इपुल्ड  कास्ट

 उत्तर  में  सदन  पटल  पर  रखी  गई  थी  ।
 के  लगों  को  तरजीह  दी  जायेगी  या

 समस्त  राज्य  सरकारों  से  प्रस्ताव  प्राप्त

 नही ं?  होने  के  पश्चात  क्षेत्रों  की  छांट  की

 जायेगी  |
 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  ।

 श्री  एल०  एन०  मिश्र  :  में  जान  सकता श्री  गाडगिल :
 में  जान  सकता  हूं

 हूं  कि  क्या  इन  ५५  राज्यानुसार कि  क्या  सरकार  इन  यह
 बांटा  गया  हूँ  ?

 पता  लगाने  की  दृष्टि  से  कि  कौनसी

 उत्तम  अध्ययन  कर  चुकी हू
 ?

 श्री  ।  वे

 समस्त  राज्यों  को  नियत  किये  जायेंगे  । सरकार  ने  उस  योजना

 का  बड़ी  सावधानी  के  साथ  अध्ययन  किया

 जो  इस  प्रकाशन  में  सम्मिलित  है  ।
 श्री  एल०  एन०  मिश्र :  में  जान  सकता

 हूं  कि  क्या  प्रशिक्षित  व्यक्तियों  की  कमी

 कछ  माननीय  सदस्य  उठ  के  कारण
 प्रगति

 कछ  धीमी  प्  गई

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  माननीय
 श्री  सारे  मामलों

 में  ऐसा सदस्य  ऐसी  इच्छा  रखते  हैं
 || }

 विचार  से  यह  अच्छा  होगा  fe  म  ॥ Waa  नहीं  हूं  केवल  at  मामलों  में  एसी

 परिस्थिति
 गांधी  स्मारक  निधि  से  पूछे  जायें ।

 श्री  एल०  एन०  मिश्र  :  क्या  में  हाल
 सामूहिक  योजनाओं  के  नप  क्षेत्र

 में  हुए  सामूहिक  योजनाओं  सम्बन्धी  विकास

 *
 १५२१.  श्री  एल०  एन०  मिश्र  :  आयुक्तों  के  सम्मेलन  की  वार्ता  की  मुख्य

 योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  मुख्य  बातें  जान  सकता  हूं  ?
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 इस  सम्बन्ध  में  एक  अखिल  भारतीय  मुद्रक  सम्मेलन

 fara  set हैं  और  मैं  उसका  उत्तर  दे

 रहा gi  जसे  ही  रिपोर्ट को  अन्तिम  रूप

 *
 242.0  श्री  एस०  एन०  दास 2

 गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री  यह
 मिल  वह  तुरन्त  पटल  पर  रख  दी

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 जायेंगी  ।

 श्री  रघुरामय्या  :  में  जान  सकता  हूं
 क्या  हाल  में  बम्बई  में  हुए

 अखिल  भारतीय  मुद्रक  ae  में  भारत
 कि  ये  छांट  करने  में

 क्या  क्रमानुकूल

 सम्बोधित  क्षेत्रों  के  स्थानीय  विधान  मण्डल
 सरकार  छपाई  लेखन-साधन  विभाग

 के  प्रतिनिधि  ने  भाग  लिया  था  ;
 के  सदस्यों  से  vee  किया  जाता हे

 ताकि  उनकी  आवश्यकताओं  का  यदि  लिया  था  तो  कौन  विभाग

 लगाया जा  सके  ?  at  प्रतिनिधि  नियुक्त  किया  गया  था  ;

 श्री  यह  राज्य  सरकारों  को  क्या  उस  सम्मेलन  द्वारा  स्वीकार

 करना  चाहिए  ।  किये  गये  संकल्पों  की  एक  प्रति  भारत

 सरकार  को  प्राप्त  हो  गई  हे  ;  तथा
 श्री  अल्तेकर :  क्या  में  छांट  करने

 के  सिद्धान्त  को  जान  सकता  यदि  हो  गई  है  वहां

 दिये  गये  सुझावों  तथा  की  गई  सिफ़ारिशों
 श्री  हाथी :  PEKR-KR  मैं

 पर  विचार  किया  गया है  ? की  गई  योजनाओं  के  कार्यान्वित  होने  में

 प्रगतिशील  परिणामों  का  प्राप्त  होना  झर

 गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री
 कार्यक्रम  के  अतिरेक  उत्तरदायित्व  में

 हाथ  cam  :
 बटाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  का  तयार

 सिद्धान्त  होना  चाहिए ।
 उत्पन्न  ही  नहीं  होता  ।

 कुमारी  एनी  मस् क़रीन
 :  में  जान

 श्रीमान  ।
 सकती  हूं  कि  क्या  सरकार  को  विदित  हूं

 fi ल क्  इन  गांवों  में  जनशक्ति  को  गांवों  के  उत्पन्न  ही  नहीं  होता

 आधार  पर  उपयोग  नहीं  जाता

 अपितु  ज़बरदस्ती  सहकारिता  के  आधार  श्री  एस०  एन०  दास  :  में  जान

 पर  उपयोग  किया  जाता  है  ?  सकता  हूं  कि  क्या  मंत्री  जी  का  ध्यान

 श्री  मेरे  पास  कोई  सूचना
 समाचारपत्रों  में  छपी  इस  सम्मेलन  की

 रिपोर्ट  की  शोर  आकर्षित  feat  गया
 नहीं  ज़बरदस्ती  सहकारिता  कहीं

 था ?
 नहीं  होती  ।

 श्री  में  जान  सकता  हूं
 सरदार  स्वर्ण  at

 कि  क्या  इस  बार  सिंचाई  सुविधाओं  से
 एस०  एन०  में  जान  सकता

 वंचित  क्षेत्रों  पर  यथोचित  विचार  होगा ?
 हूं  कि  छपाई  की  कला  के  महत्व  की  दृष्टि

 att  हाथी :
 उस  पर  बिचार  किया  से  क्या  छपाई  में  प्रशिक्षा  तथा  अनुसन्धान

 जायेगा  ॥  के  लिए  एक  अखिल  भारतीय  केन्द्र  की
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 स्थापना  के  प्रस्ताव  पर  सरकार  विचार  कर  देने  की  प्रार्थना  की  है  ।

 रही  ह  अथवा  करने  की  सन् भावना  है  ?  में  लगे  यथोचित  प्रार्थियों  के  नाम  तथा

 १३६  टेक्नीकल  व्यक्तियों  एक
 सरदार  स्वर  सिह  :  कार्यवाही  के

 az  |  अभी  इस  पर
 जिन्हों  ने  प्रेस  विज्ञप्ति

 fou  गह  एक  सुझाव
 उत्तर  में  प्राथनापत्र  भेजें  राउ

 विचार  नहीं  हो  रहा है  ।
 सरकारों  को  उन  पर  विचार  करने  के  लिए

 पहाड़ी  जिलों  तथा  आदमजात  क्षेत्रों  का  भेज  दी  गई  हैं  ।  समय  समय  पर  ऐसी  ही

 सामूहिक  नामावलियों  परिचालित  करने  का  विचार
 a *

 १५२३.  श्री  रीडिंग  किलिंग  :  योजना  a  |

 मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  श्री  रीडिंग  किलिंग  :  में  जान  सकता

 क्या  अविकसित  vast  जिलों  हूं  कि  क्या  किसी  पहाड़ी  व्यक्ति  ने  wy

 ्य
 a

 तथा  एकान्त  में  ar famsfa-etat  में  प्रार्थना  उत्तर  दिया  ए  झ्र  यदि

 दिया हे  तो  कित  राज्य  के  व्यक्ति  ने
 ? टेक्निशियनों  कमी  के  कारण  समाहित

 विकास  कार्यक्रम  में  बाधा यें  पड़ती
 श्री  हाथो :

 नामावली  से  मझे च्
 यदि  पड़ती  हैं  ती  उन  क्षेत्रों  के  नाम  क्या

 चित  यह  cat  नदीं  चलता  कि  कोई  व

 पहाड़ी  जति  का  भी  आ  रहा है  |

 (@)  का  सामूहिक  योजन-प्रशसन ह

 अध्यक्ष  महोदय
 :  किस  राज्य ने  देग  के  देशभक्त  नागरिकों  से  इस

 कभी  को  पुरा  करने  की  दृष्टि  से  आगे  श्री  frit  किलिंग  :  में  जान  सकता

 बढ़ते  का  निवेदन  किया  है  ;
 हूं कि  ऐसी  विधा  को  दूर  करने के  लिए

 ale  क्या  हूं  तो  कितने  पहिले  कोई  पर्याप्त  कार्यवाही  क्यों  नहींਂ

 व्यक्तियों  ने  अपनी  सेवायें  देने  की  इच्छा  की

 प्रगट  की
 है

 और  यह  कमी  किस  समा  तक  श्री  क्षेत्र  से  टैक्नीकल  व्यक्ति

 पूरी हो  रई  है  ;
 तथा  प्राप्त  करने  के  प्रयत्त  किये  गये  थे  ।

 अविकसित  पहाड़ी  ज़िलों  तथा
 श्री  रिश्तों  किशन  :  में  जान  सकता

 एकान्त  आदिम  जाति क्षेत्रों  में  सामूहिक
 हू ंकि

 क्या  सरकार  अगामी  वर्ष  में
 विकास  कार्यक्रम  में  टैक्नीकल  व्यक्तियों  की

 सित  पहाड़ी  क्षेत्रों  म  अधिक  सामूहिक  केन्द्र
 कमी

 के
 कारण  बाधा  फिर  उतन्न न  हो  ने  खोलने  का  विचार  कर  रही हैं  ?

 देने के  लिए  सरकार  कोई  कार्यवाही

 फेरने  का  विचार  कर  रही
 श्री  सरकार  पहिले  ५५

 ब्लाक  बना  लिए  हैं  और  इन  में  से  कुछ
 सिचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री

 इस  क्षत्र  को  नियत  होंगे  ।
 :  से  आशाम  तथा

 एन०  ई०  एफ०  ए०  ने  कृषि  उत्तर-पूर्वा  सीमावर्ती  एजन्सी  का

 प्रशासन आदि  के  लिए  प्रार्थना  की

 थी  सामूहिक  योजना-प्रशासन  ने  एक
 *

 १५२४.  गोहेन  :  प्रधान

 प्रेस  fara  में  2 fiat & से  अविकसित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उत्तर

 क्षेत्रों
 के  लिए  अपनी  सेवायें  स्वेच्छा  से  पूर्वी  सीमावर्ती  एजेन्सी  के  प्रशासन  का
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 संगठन-कार  किस  सीमा  तक  पहुंच  श्री  गोहेन
 :  में  जान  सकता  हूं

 कि

 कपा  प्रजापत  का  एक  छटा  वायुयान चुका
 है  ?

 दिया  saa  ?

 पुनः  संगठन  के  मुख्य  मुख्य  विषय

 क्या  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :
 में  नहीं

 यदि  यह  एजेन्सी  को  दिया  जा  सकता  हम
 आज  तक  कितना  धन  व्यय  हो  =

 यह  जान  प्रयत्न  कर  रहे  हें  कि  ध

 वहां  यथोचित  स्थानों  पर  क्या  वा

 सकते  जिसमें
 प्रधान  मंत्री

 जवाहरलाल  ATS)  :

 ह  लीकौप्टर  सम्मिलित  थे  ।
 उत्तर  पूर्वी  सीमावर्ती  एजेन्सी  के

 को  उत्तर  से  उत्पन्न  हने प्रशासन  के  पुनः  संगठन  की  रोजना  को

 कार्यान्वित  करने  में  ध्यान  देते  योग्य  प्रगति  में  जान  सकता  हूं  कि  क्या  उप  क्षेत्र
 ~

 हुई  हैं  ।  में  कोई  जपी दारी पन हैं  ate  यदि  नहीं

 पुनः
 ष  तो  क्या  व्यक्ति  भूमि  लने  के  लिए संगठन  योजना  की  मुख्य

 विशेषता  है  भीतरी  भाग  के  उन  प्रदेशों
 स्वतन्त्र

 ७५१
 में  नये  प्रशासकीय  wee  खोलना  जिनकी  श्री  जवाहरलाल  मुझे  सन्देह  हैं

 कि  में  इस  प्रत  का  उत्तर  निश्चयात्मक ब्रिटिश  काल  में  सामान्यत :  पूर्ण  उपेक्षा

 रूप  में  नहीं  सकता  |  मुझे  बहुत  सन्देह कर  दी  गई  थी  ।  संच ण  सुविधाओं  का

 है  यदि  वहां  जमीदारीपन  जैसी  कोई उच्च  प्राथमिकता  दी  जा  रही  है  ।

 अस्पतालों  तथा  क़ृषि-प्रदर्शन  ,  बात है  ।

 कामों  यथोचित  मूल्य  पर  आवश्यक  अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रीत  से  उत्पन्न

 वस्तुप्नों  के  सम् भरण के  लिए  डिपो  का  होता  में  इस  पर  सन्देह  करता

 आगामी  प्रत खोलना  पुनः  संगठन  योजना  की  मुख्य

 विद्ेषतात्रों  में  सम्मिलित  हैं  ।
 बड़ीदिहिग  नदी  घडी  का  पर्यवेक्षण

 है  8, 6%, Koo  रुपये  |  *
 १५२५,  श्री  सिचाई  तथा

 विद्युत  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे
 श्री  गोहेन  :  क्या  सरकार  की  च्च्छा

 कि  बननाਂ
 विभिनन  पदों  पर  स्थानीय  पहाड़ी  व्यक्तियों

 क्या  भारत  सरकार  ने की  नियुक्ति  करने  की
 हे  ae  मैदान

 के  व्यक्तियों  की  अपेक्षा  थोड़े  पढ़े  लिखे  हों  ।  दि हिंग  नदी  घाटी  ५  व्यक्तियों  के  दुखों

 जे  बाढ़  आने के  फलस्वरूप  होते  ह

 कम  करने  के  लिए  शभ्रासाम  राज्य  में श्री  जवाहरलाल  वास्तव

 दिहिंग  नदी  का  रुप-परिमाप  अथवा  कुछ स्थानीय  व्यक्तियों  नियत  करने  का

 और  करने  औंर  जल  विज्ञान  सम्बन्धी प्रयत्न  किया  जाता  है  और  बहुत  नियुक्त

 भी  हो  चुके  हैं  ।  मेरे  लिए यह  बताना  शर  आंकड  एकत्रित  करने  के

 कठिन  है  कि  ari  के  किसी  विशेष  भाग  कछ  पग  उठाये  हैं  ;  और ved

 ar के  लिए  हम  थोड़े  पढ़े  लिखे  व्यक्तियों  को  यदि  उठाये  छ्  परेशान

 नियुक्त  कर  सकते  हें  अथवा  नहीं  ।  साधारणत  कब  पूरण  होगा  और  उस  ५र  कत्  कार्यवाही

 san  लिए  प्रत्यक  प्रयत्न  किया  जा  रहा है  |  की  जायेगी  ?
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 सिचाई  तथा  विद्युत॒  उपमंत्री  (att  विदेशों  वाणिज्य  प्रतिनिधि

 :  नहीं  श्रीमान  ।  *
 P4RV.  श्री  एम०  एस०  पुरु पाद स्वामी  :

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह उत्पन्न  at  नहीं  होता  ।

 की  or  करेंगे  कि  किन  fia  देशों
 श्री  गोहेन  :  में  जान  a

 g  mm fir
 rr ्य  भार TON  a  के  वाणिज्य  प्रतिनिधि  हैं

 ?

 क्या  सरकार  बड़ीदिहिंग  नंदी  घाटी  के

 व्यक्तियों  को  कोई  अ  तरिम  सहायता  इन  प्रतिनिधियों  के  क्या

 देने  का  विचार  कर  रही  हैं
 ?

 कत्तव्य  है ं?

 श्री  हाथी  :  राज्य  सरकार  अन्तरिम  इन  प्रतिनिधियों  द्वारा  कितने

 सहायता  ष
 aa ने  कार्यवाही  कर  रही  सौदे  किये  गये  ?

 हैं  ।

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 aah > किये  टी ०  कृष्णमाचारी  )  :  एक

 गे  १५२६.  श्री  के०  पी०  सिन्हा  क e  विवरण  सदन  पटल
 पर  रखा  जाता  हैं

 उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  न ८ पा  करेंगे
 परिशिष्ट  १०,  अनुबंध  संख्या  4]

 कि :  विदेशों  में  भारत  के  व्यापार

 क्या  सरकार  पाकिस्तान  से  प्रतिनिधियों  के  मुख्य  कय  हमारे  व्यापार

 संस्था  नमक  मंगाने  का  विचार  कर  रही
 a

 को  मरू  et  निर्यात-व्यापार

 ह्  तथा  शर  अपन  कार्षेक्षेत्र
 प

 मे

 हमारे  व्यापार-हित  पर  रखना देश  को  कुल  कितने  नमक

 की  आवश्यकता हैं  ?  तथा  इसके  साथ  सामयिक  प्रतिवेदन  द्वार

 उन  देशों  में  आधिक  वाणिज्य
 उत्पादन  मंत्री  के  संबधी  मामलों  पर  नवीनतम  सूचना  मुख्य
 ato  जी०  :  नहीं  ।  कार्यालय  को  देना है  ।

 १९५३  के  में
 कुल  BRK

 लाख  नमक  की  आवश्यकता
 का  अनुमान

 क्योंकि  साधारण  रूप  में  व्यापार

 हमार  व्यापार  प्रतिनिधियों  द्वारा  नहीं  होता
 हैं  ।

 इस  संबन्ध  में  कोई  तथ्यपूर्ण

 श्री  के०  पी०  सिन्हा  श  क्या  म  सूचना  देना  सम्भव  नहं  हैं  ।

 आयात  ढहो  वाली  मात्रा  जान  सकता  श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी :  क्या

 में  जान  सकता  हूं  कि  विदेशों  में  इन  व्यापार

 आर०  जी०
 प्रतिनिधियों  द्वारा  किये  जाने  वाले  सौदों  के

 मान  ।  नमक  को  आयात  करने  का  कोई
 संबन्ध  में  कोई  एकरूप  प्रक्रिया  निर्धारित

 की  ? meq  ही  नहीं  हैं  क्योंकि  भारत  नमक  में

 श्री  टी०  टो०  कृष्णमाचारी : १९५१  में  ही  स्वावलम्बी  हो  गया  था  ।  नमक

 मान  ।  उस  कार्य  की  किस्म  जो  करते आपात  करन  का  प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं

 होता  |  उस  प्रतिवेदन  का  रूप  जो  उन्हें  भेजना
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 पड़ता  है  एक  परिपत्र  में  दिये  गये  हैं  श्रीमान  मेरे  विचार  हमारे  वर्तमान
 ७५

 विदेशों  म  समस्त  व्यापार  प्रतिनिधियों  व्यापार  भावी  जिसकी

 को  भेजा  जाता  और  प्रक्रिया  प्रायः  एक  हम  आदा  करते  की  दृष्टि  से  यह

 सी  ही  जिसमें  किसी  विशेष  क्षेत्र  सेवा  बनाने  के  पर्याप्त  श्रौचिंत्य

 की  स्थानीय  परिस्थितियों  के  अनुसार  हैं  ।

 ऐसे  परिवर्तन  हो  सकते  हैं  जो  आवश्यक

 हों
 ।

 श्री  ato  पी०  नायर :  में  जान  सकता

 हूं  कि  पूर्वी  योरोप  और  रूस  तथा  चीन  के

 श्री  एम०  एस०  ग्रपादस्वामी  :  मे
 किन  किन  देशों  में  आज  कल  हमारे

 जान  सकता हूं  fe  क्या  प्रतिनिधि
 व्यापोर-प्रतिनिधि  हें

 ?

 विभिन्‍न  देशों  में  अपने  राजदूतों  के

 आधीन  काम  करते  हें  अथवा  वे  प्रत्यक्ष
 श्री  ठी०  zo  कुष्णसाचारी  :  यदि

 रूप  में  भारत  सरकार  के  आधीन  माननीय  सदस्य  met  को  लिख  दें  तो

 श्री  टी०  ठी ०  कृष्णमाचारी  :  में  विशेष  रूप  में  उत्तर  दूगा  ।  जहां

 प्रत्येक  व्यक्ति  भारत  सरकार  के  आधीन  कहीं  हमारे  राजदूतालय  हैं  वहां

 x
 ठ  |  उन्हें  स्थानीय  राजदूतों  के  अंतगर्त  हमारे  व्यापार-हित  पर  दृष्टि  रखने  के

 लिए  कुछ  व्यक्ति  राजदूतालयों  से  सम्बद्ध काम  करना  पड़ता है
 a  |

 श्री  एस०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :  भारत

 सरकार  ९ ने  उन  देशों  में  क्या  प्रबन्ध
 सांइलेबिक  पेट्रोल

 किये  ar Q  जहां  कोई  वाणिज्य  प्रतिनिधि

 a
 नहीं

 ?  *
 १५२९.  श्री  सी०  आर०  चौधरी  :

 श्री  to ०  टी ०  यदि  हमारा
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह

 कोई  वाणिज्य  अथवा  कोई  और  प्रतिनिधि  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  भारतीय  कोयले

 नहीं  है  हम  कोई  भी  कठिनाई
 संश्लेषित  पैट्रोल  पैदा  करने  की

 उत्पन्न  पर  fart  देवों  की  सम्भावनाओं  को  निश्चित  करने  अथवा

 सहायता  लेते  हैं  ।  उत्पादन-सम्भाव्यता  आदि  का  पता

 लगाने  के  विशेषज्ञों  द्वारा  कोई

 श्री
 ato  पी०

 में  जान  सकता हूं  पर्यवेक्षण  किया  गया  हू
 ?

 कि  इत  वाणिज्य  प्रतिनिधियों  के

 क्या  इस  संबन्ध  म  विशेषज्ञों लिए  क्या  औचित्य  है  ?  क्या  यह  वर्तमान

 व्यापार  या  भावी  व्यापार  का  औचित्य  ने  सरकार  को  कोई  रिपोर्ट  दी  ्
 ल  ?

 a
 ह

 ?
 यदि हदी  है  पती  सरकार

 मीठी  ato  माननीय  उसे  पटल  पर  रखने  का  विचार

 सदस्य  जानते  हू  कि  भारत  ने  ६  वर्ष  करती  है  ?

 qa  ही  स्वतन्त्रता  प्राप्त  की  है  ।  और
 (7)  क्या  यह  सत्य  है  कि  विशेषज्ञों

 हम  अपनी  वाणिज्य-सेवायें  बना  रहे  हैं  ।  का  यह  मत  था  कि  भारत  में  सांश्लेषिक

 मेरा  विचार  कि  यह  प्रति  वर्ष  पैट्रोल  यन्त्र  थोड़े  से  व्यय  में

 अधिक  अधिक  रक्  हो  रही हैं  ।  लगाया  जा  सकता  है  ?
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 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ठी ०  कुछ  १५०,०००  टन  साॉंइलेषिक  तेल  तथा

 ठी ०  कृष्णमाचारी  )
 :  at  श्रीमान  ।  ५००  टन  घरेलू  ईंधन  की  आशा  है  |

 तत्पर चतु  अन्य  योजनायें  हमारे
 से  रिपोर्ट  में  कुछ

 धीन  हें  जिनसे  इतनी  अधिक  उत्पत्ति

 कुछ  नील-मुद्र  श्र
 न  थी  ।  कुछ  समय  के

 परिकल्पना  का  जिसके  लिए  wat  एकस्व

 अधिकार  प्राप्त  करने  हैं  वर्णन है  ।
 सम्पूर्ण  मामले  को  स्थगित  कर  दिया

 गया है  ।
 अतः  रिपोर्ट  को  गुप्त  लेख  के  रुप

 श्री  सी०  अर०  चौधरी  :  म  जान
 में  रखा  जा  रहा है  इस  लिए  यह  प्रकाशित

 सकता  हूं  कि  उड्डयन-पेट्रोल  तथा
 नहीं  किया  जा  सकता  ।

 पैट्रोल  के  प्रति  गैलन  पर  कितनी  लागत

 श्री  सी०  आर०  चौधरी :  में  जान  का  अनुमान  लगाया  गया  था  ?

 सकता  हूं  कि  भारत  सरकार  ने  इसਂ  योजना
 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  :  मु

 को  कयों  छोड़  दिया  ?
 खेद  हैे  कि  में  उत्पादन  लागत  की

 मीठी  टी ०  विभिन्नता नहीं  बता  सकता  |

 लागत  फिर  इसके  पूर्व  कि  हम  इस  सम्बन्ध
 नहीं

 में  व्यय  करना

 डा०
 जय सु यं  :

 कया  यह  सत्य
 आरम्भ  करें  हम  यह

 है  कि  पिछले  सदन  वाणिज्य  तथा

 देखना  चाहते  हैं  कि  ये  नये  तेल  शोधक
 उद्योग

 उप-मंत्री
 ने  सदन  मे  यह  कहां

 जो  विनय  गये  कैसे  काम
 था  कि  प्रस्ताव  लाभदायक  तथा

 करते ह्
 कम  aa  का  था  ?

 श्री  सी०  आर०  चौधरी  :  क्या  म  श्री  alo  ato  कृष्णमाचारी :  मुझे

 उस  उस्ताद  का  प्रतिशत  जान  सकता  माननीय  सदस्य  की  उत्कृष्ट  बुद्धि  को

 अवश्य  बढ़ाना  चाहिये  ।  यह  सत्य
 हूं  जिसके  लिए  इस  योजना  सर्दी  यह

 कार्यान्वित  आया  की  गई  हो  सकता  है  ।

 ay?  श्री  सारंग धर  दास  :  क्या  मं  जान

 सकता  हूं  कि  उड़ीसा  सांदलेषिकਂ  पैट्रोल श्री  at  ato  कृष्णमाचारी  :

 ठ
 र  |  जिसके  लिए  उड़ीसा

 योजना  में  अनेकों  परिवहन  हो  गये

 आरम्भ  में  मैसेज  कोर्स  ने  एक  योजना
 सरकार  ने  ६,६६,०००  रुपये  प्रारम्भिक

 जांच  पड़ताल  करने  के  लिए  ऋण  दिये
 बनाई  थी  ।  मुद्रा  का  अवमूल्यन  हो  गया

 सम्भाव्य  प्रस्ताव  है  और  क्या
 और  हमने  देखा  कि  लागत  में  वृद्धि  हो

 भारत  सरकार  इस  पर  विचार  कर  चुकी गई  हैं  ।  हमने  उनसे  एक  संबोधित  योजना  a
 हू

 ?
 स्नान  को  कहा  ।  हमने  अन्य  व्यक्तियों  से

 भी  बातचीत  की  में  ठीक  तरह  नहीं  श्री  टी  ०  दी  ०  कृष्णमाचारी  :  मझे

 कह  सकता  कि  क्या  आशायें  परन्तु  इस  उड़ीसा  योजना  कोई  तापयुक्त

 में  यह  कह  सकता हूं  कि  आरम्भिक  योजना  झान  नहीं  है  यद्यपि  में  यह  जानता  हूं

 से  ६५,०००  टन  ६७,०००  वहां  कोई  ऐसी  योजना  थी  ।  में  इस

 टन  १०,६००  टन  डीजल  के  बारे  में  कोई  सूचना  देने  में  असमर्थ

 आयल  तथा  ७४००  टन  जलाने  का  हूं  ।
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 a
 नमक  (strata  )

 :  eq  नमक  की  पन  fits  आवश्यकता  क्या  है  ?

 *2uZOo,  प्रो०  डी०  सी ०  फार्मा :  क्या  श्री  आर०  जी०  में  इस  प्रदान

 उत्पादन  मंत्री  १९५२  में  पाकिस्तान  से  की  पुर्व  सूचना  चाहता  हूं
 आयात  किये  गये  नमक  की  मात्राਂ  बताने

 श्री  ato  पी०  क्यों  में  जान की  कृपा  करेंगे  ?

 सकता  हूं  कि  ऐसे  विशेष  उद्देश्य  के
 उत्पादन  मंत्री  के  सभा  सचिव

 fou  अब  हम  किन  देशों  से  सेंधा  नमक
 आर०  जी०  :  १९५२.  में  पश्चिमी

 मंगाते  हैं  ?
 पाकिस्तान  से  कोई  नमक  मंगाया

 गया |  श्री  आर०  जी  दुबे
 :  अभी  तक  हमने

 नमक  नहीं  मंगाया  है  परन्तु  कुछ  राजनीतिक प्रो ०  डी०  ato  शर्मा  satay
 नाच  में

 कारणों  से  हमने  काश मीर  को  स
 जान  सकता  ः  कि  क्या  भारत  मेंਂ  सैन्य

 नमक  की  कुछ  मात्रा  का  आयात  करने
 नमक  की  खानें  हें  और  क्या  उनको

 की  अनुमति  दी
 थी

 ।
 उनकी  क्षमता  तक  काम  में  लाया

 जा  रहा  है  ?  भारतीय  चाय-अनुज्ञा  समिति

 श्री  आर०  जी०  दुब े:-  जहां  तक  FOUR.  श्री  के०  ato

 जानता  ह  वह  यह  a  कि  मन्डी  में  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह

 विशे  किस्म  का  विकास  करने  क  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  ३१  are

 सम्भावना  और  सरकार  इसके  सि  १९५३  को  भारतीय  चाय-अनुज्ञा  समिति

 के  लिए  प्रयत्न  कर  रही  के  पास  कितना  धन  तथा  अन्य  सम्पत्ति

 प्रो ०  डी०  सी०  शर्मा  गत  वर्ष  ३१  मार्च  १९५३  को  उस  पर

 मन्डी  में  सधे  नमक  की  उत्पादन-मात्रा
 यदि  कुछ  था  कितना  scar  था  ?

 क्या  थी  ?
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 दी  :  ३१  art श्री  आर०  जी०  अब  कोई

 १९५३  को  समिति  के  पास  RCV, FRR  रु० उत्पत्ति  नहीं  हुई  है  परन्तु  सरकार

 सारन  के  विरासत  की  कुछ  यो  जगना  बता
 ७  आने  २  पाई  थे  ।  अन्य  सम्पत्ति के  मूल्य

 ही  है  ।  का  अनुमान  जिंसमें  उस  तारीख  का

 नज a उपस्कर  तथा  अन्वा यू क्ति  सम्मिलित  Q
 प्रो०  Sto  Ato  बर्मा  क्या

 २०,०००  गया  हैं  ।  इसके
 में  जान  सकता  हूं  कि  मन्डी  में  योजना

 अतिक्ति  उस  तारीख  को  चाय  के  बागों
 कब  पूरी  होगी  ?

 से  ९६४२  रुपये  अनुज्ञा-शुल्क  के  रुप  में

 श्री  आर०  जी०  अभी  में  यह  लने  थे  ।

 बताने  में  असम  हुं  ।  उस  तारीख  ो  समिति  पर

 श्री  ato  पी०  क्या  यह  सत्य  २९,०००  रुपये  का  ऋण  था  ।

 >
 नहीं  है  कि  gavel  &  लिए  जसे  att  सी०  सोनिया  :

 क्या  चाय

 औषधिਂ  आदि  बनाने  में  सीघा  नमक  प्रयोग  परिषद्‌  स्थापित  हो  जाने  के  पश्चात

 और  क्या  म  जान  सकता  हूं  कि  ae  समिति  रहती
 ?
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 श्री  टी०  ठटा  कृष्णमाचारी :  फ़िल्म-उत्सव  में  भाग  लिया है  और  क्या

 afe  सदन  चाय  विधेयक  को  जो  उसके  भारत  को  कोई  पुरस्कार  मिला है

 सन्मुख  स्वीकार  करता  हैं  यह
 बुरा गोहिन  :  १९४८  से  भारत

 चाय-अनुज  T  समिति  समाप्त  हो  जायेंगी

 और  चाय-परिषद्‌  इसका  कार्य  करेंगी ।
 अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  उत्सवों  में  भाग  ले  रहा

 भ्र ौर  १९४९  से  हम  प्रतिवर्ष  पुरस्कार

 लेते  रहें छटा  अन्तर्राष्ट्रीय  चलचित्र  उत्सव

 *
 १५३२.  सरदार  ए०  एस०  सहगल

 सरदार  ए०  एस०  सहगल :

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  में  जान  सकता हूं  कि  क्या  पिछली  बार

 कोई  रंगीन  फिल्म  भेजी  गई  थी  कौर की  कृपा  करने  कि  क्या  सरकार  ३  अप्रेल

 इसकी  लागत  क्या  थी  ?
 के  लगभग  कर्स  में  होने  वाले  छटे

 say  चलचित्र  उत्सव  में  भाग  लेगी  ?  श्री  बुरा गोहिन  :  हमने  प्रथम  रंगीन

 प्रलेखित  फिल्म  बना  ली  और  अब  यह  फांस क्या  ने  उत्सव  में  भाग

 मे ंहो  रहे  फिल्म-उत्सव  के  लिए  वहां  भेज  दी लेने  के  लिए  फांसीसी  सरकार  के  आमंत्रण

 का  उत्तर  द  दिया है
 ?  गई  है  ।

 f  फलों कितनी  प्रकार  की  श्री  रघुरामय्या  :  श्रीमान  क्या  मैं  जान

 sera  में  भेजी  जायेंगी  और  कौन  सरकार  सकता  हूं  कि  क्या  इन  चार  फिल्मों  में

 का  प्रतिनिधित्व  करेगा  ?  कोई  दक्षिणी  भारत  की  फिल्म

 इस  सबंध  में  सरकार  कितना  सम्मिलित हैं  ?

 व्यय  करेंगी  ?  श्री  श्रीमान  जहां  तक

 मुझ  पता  इनमें  कोई  नहीं है  ।
 गह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री

 श्री  कासलीवाल :  तथा  हां  क्या  वह  उन  फिल्मों

 श्रीमान  ।  के  नाम  बता  सकते  हैं  जिन्हें  भेजने  का

 लम्बी  नथा  छोटी  fear  ली  प्रस्ताव

 गई  p=  a
 ष  |  फ़ांस  में  हमारे  राजदूत  भारत

 श्री  ब्रा गोहिन  :  तीन  seer  फिल्मों
 सरकार  का  प्रतिनिधित्व

 ।  के  नाम  कुमार  की

 (a)  फिल्म  विभाग  बताई  गई  महान  परीक्षण--सामान्य  निर्वाचन  सम्बन्धी

 फिल्मों  के  छापने  तथा  बण्डल  बनाने
 पुरानी  के  लिए  नई

 तथा  भेजने  का  व्यय  लगभग  १,०००  रु०  हैं  |  दर  घाटी  में  fag  का  रुपक

 फिल्म
 का

 *आवाराਂ  है  ।
 सरदार  ए०  एस०  सहगल  :

 कया  में  जान  सकता  पाकिस्तान  से  जूट  का  सम् भरण हूं  कि  कितनी

 फिल्में  भेजी  गई  थी ं?  *
 १५३३.  श्री  रामचन्द्र

 att  ब्रा गोहिन  :  इस  विशेष  उत्सव  वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  बताने

 के  लिए  चार  फिल्में  भेजी  गई  हैं  ।  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरदार  ए०  एस०  सहगल  :  में  पाकिस्तान  किस  भाव  पर

 जान  सकता  हूं  कि  क्या  गर्त  ने  किसी  भारत  को  जूट  भेजेगा  ;
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 ्
 वह  भाव  भारत

 *
 में

 जूट  के  बक्स  का  आयात  किया  गया  था  ॥

 a  9eu प्रचलित  दामों  की  अपेक्षा  केसा  कस्बे  २-५३  के  ९  मासों
 में

 ५४०  बातों  का

 तथा  आयात  किया  गया  हैं  ।

 (Tr)  कथित  समझौते  का  भारत
 क्या  में

 जूट  की  खेती  पर  क्या  प्रभाव  होगा  ?
 att  नाना दास  :

 उन  देशों  के  नाम  जान  सकता  हूं  जो

 तथा  उद्योग  मंत्री
 हमारी  दियासलाई  की  लकड़ी  मंगाते  हैं  ?

 टी  ०  टी ०  :
 श्री  टी०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  में  प्रद  की

 पाकिस्तान  से  जूट  के  साधारण

 पूर्वे सच ना  चाहता  हुं  ।
 का  सरकार  कोई  मूल्य  निश्चित

 नहीं  किया  है  ।  श्री  के०  जी०  देशमुख :  इन  दियासलाई

 के  बक्सों  की  स्वदेशीथ-उत्पत्ति  मात्रा
 (77)  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  १  a

 के ०  क्या  हे
 ?

 हडताल  १९५३  को  श्री  बी०  po  दास

 द्वारा  कच्चे  जट  पर  आरम्भ  |  क  य  गये  श्री  टो०  टो ०  में  समझता हूं

 आधे  घण्टे  के  बाद  विवाद  का  मेरें  द्वारा  कि  यह  सुचना  पिछली  बार  दी  जा  चुकी

 fet  गये  उत्तर  की  ओर  आक्षित  किया  ह  ।  १९५२  में  यह  ६०७,  ६७२  बक्से

 जाता  और  इससे  पहिले  वर्षी  में  यह  कम

 थी : थी  टी०  एन०  सिह  क्या  इसका  यह

 अथ  कि  जहां  पाकिस्तानी  जूट  १९५१
 के  के  ०  के  के  के  e

 Kk.  १००

 कि के  के केस  का  संबंध  जूट  का  १९५०
 *

 ५  २३,०००

 व्यापार  सरकारी  स्तर  पर  नहीं  होता  ?

 क्या श्री  एस०  alo  रामास्वामी  :
 श्री  टी ०  टी ०  कृष्णमाचारी  :

 वेस्ट  इण्डिया  मैच  क०  एक  बिदेशी

 यह  ठीक  कम  और  क्या  यह  फर्म  ही  इस  देश

 न
 दियासलाई-बक्स  तथा  दियासलाई

 की  उत्पत्ति  का  बड़ा  भाग  उत्पन्न  कर

 रही हैं  ? *
 १५३४.  श्री  झूलन  सिन्हा  ८  वाणिज्य

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  fe  क्या
 श्री  टी ०  टी  ०  कृष्णमाचारी  :  पेरे

 दियासलाई-बक्सों  तथा

 के  लिए  देश  सम्पूर्ण

 माननीय  मित्र  मूल  भूतों  में  जा  रहे  हें  ।

 यह  पुर्णतः  विदेशी  we  नही ंहै  ।  इस में
 आवश्यकता  स्थानीय-उत्पत्ति  से  पूर्ण  हो

 पर्याप्त  भारतीय  धन  लगा  परन्तु  यह
 जाती  हैं  ?

 भी  सत्य है  te  इस  देश  में  जित
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०  a

 a.
 दियासलाइयां  उपयोग  होती  उनमें  से

 ato  श्रीमान ।  बनाती अधिक  मात्रा  में  यह  फर्म  ही

 श्री  झूलन  सिन्हा  में जान
 सकता

 हूं  कि  क्या  विदेशों  को  निर्वात  करने  के
 श्री  जी०  पी०  सिन्हा  :  में  सकता

 लिए  भी  कुछ  अतिरेक  है  ?
 41
 =p

 हूं  कि  हम  दियासलाई  बनाने  के

 श्री  ठी०  gto  कृष्णमाचारी  लिए  किसी  कच्चे  पदार्थ  का  आपात
 ्

 श्री मानस  ।  १९५१-५२  म  लगभग  ३०९  करते हैं  ?
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 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  :  बह  सी  और  उन्हें  बचन  fe  भविष्य

 वस्तुओं  का  ।  में  कभी  नरहत्या  न  होगी  ?

 श्री  सुनि स्वामी  :  में  जान  सकता  हूं  श्री  अनिल  के०  श्रीमान्‌  |

 कि  सरकार  को  तामिलनाद  के  सूचना  मिली  है  कि  नागा  सरदार
 हमारे

 दियासलाई  के  कारखानों  से  उन  कौ  प्रधान  मंत्री  और  बर्मा  के  प्रधान  मंत्री  से

 कठिनाइयों  के  विषय  में  कोई  अभ्यावेदन  मिला  था  और  उन्हें  एक  ब्यक्ति

 प्रप्त  और  कया  पग  उठाये  गये  की  बचन  दिया था  कि  वह
 a

 हें
 ?

 फिर  नर-हत्या  के  लिए  नहीं  जायेगा  ।

 श्री  टी०  टी ०  कृष्णमाचारी  ः  हीं  श्री  frat  start  ,  क्या

 श्रीमान  ।  व्यवहारिक  रूप  हमें  प्रति
 यह  भी  सत्य  कि  gear  गांव  के

 सप्ताह  अभ्यावेदन  प्राप्त  होते  हें  ।  सरदार  ने  भारत  के  नागाओं  को  १५  ०००

 रुपये  के  मूल्य  जिन्स  में  आपूर्ति श्री  मुनि स्वामी  :  में  जानना  चाहता

 हूं  कि  क्या  लग  उठाये  गय ेहूँ  |  करने  का  वचन  दिया  है  ?

 श्री  अनिल  के०  किसी  विशेष
 ae  गांव  के  नागाओं  को  अभियुक्ति

 धनराशि  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  परन्तु
 *

 १५३५  श्री  रियो  किलिंग  :  कया  प्रधान
 कुछ  ऐसा  वचन  दिया  गया  था  कि  वे

 मंत्री  ११  १९५३  को  qs  गये  संबन्धित  व्यक्तियों  को  कुछ  अभियुक्ति  का

 कित  प्रदान  संख्या  ६९२  के  उत्तर  का  faa
 भुगतान  करेंगे

 करन  तथा
 यह

 बताने  कृपा  करेंग
 श्री  रीडिंग  किलिंग  :  क्या  यह  दोनों

 किः
 प्रधान  मन्त्रियों  के

 बर्मा  सरकार  ने  ate  बर्मा-सीमा-यात्रा  के  वार्ता  का

 गांव  पर  मारे  गये  छापे  में  मारे  गये  विषय  था

 व्यक्तियों  के  सम्बन्धियों  को  आपूर्ति  का
 श्री  अनिल  के ०  इस  प्रदन से

 भुगतान  करन  के  लिए  विस्तार पूर्ण
 a  यह  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 विवरण  बना  लिया  @  ह

 नमक यदि  बना  लिया  तो  कितना

 धन  और  कब  भूगतान  तथा
 * Qu,  uso  जे०  सिह  :

 यदि  नहीं  उसके  क  े  ५  है  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 ~ AN

 क्या  हूं
 ?  1  कि

 वेदेदिक-कार्य  उपमंत्री  अनिल  क े०  PEXI-WR  १९५२-५३

 चन्दा )
 से  (7)  विस्तारपूर्वक  नमक  का  आयात  किया  गया  था

 कितने  नमक  का  अज्ञात  किया विवरण बनाया  जा  रहा  परन्तु  अभी

 तक  अंतिम  रूप  से  निश्चित  नहीं  हुआ  है  |  और

 श्री  feria  किशन  :  क्या  यह  सत्य  भारत के  विभिन्‍न  भागों  के

 ह  कि  पोलियो  गांव  बर्मी  सरदार  नमक  के  कुओं  के  विकास  तथा  सुधार  के

 भारत  तथा  बर्पा  के  प्रधान  मंत्रियों  लिए  सरकार  कौनसी  कौनसी  योजनायें

 उनकी  सीमा-यात्रा-काल  मिला  था  कार्यान्वित  करना  चाहती  है  ?

 250  P.S.D.



 उत्पादन  मंत्री  के  सभा-सचिव  श्री  Uso  to  सिंह  :  सरक र

 4 आर०  जो
 ०

 :  PEXL-XR  को  विदित  हूं  कि  मणिपुर  में  बहुत  से  खारी

 WR,000  टन  और  2E4R- u \  में  कुएं  यदि  मालूमਂ  हू  तो  उन्हें  उत्तम

 2X2,000  टन  नमक  का  आयात  किया  बनाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  हें  ?

 गया |
 श्री  और  जौं०  za  पूर्वसूचना

 हमारा  अधिकतर  नमक  समुद्री  चाहता  हूं  ।
 पानी  अथवा  झील  के  खारी  पानी  और

 विकास  आयुक्तों  का  सम्मेलन
 केवल  ८  प्रति  दत  खारी  पानी  के  कुओं

 से  बनाया  जाता  य  कुएं  अधिकतर  *
 १५३८.  एल०  ज०  fag:

 योजना बम्बई  राज्य  में  कूच  के  रान  में  खरगोदा

 स्थित  भारत  सरकर  के  कारखानों  में  कि

 मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 स्थित  ि  कुछ  निजी  wan  भी  खरगोदा
 क्या  यह  सत्य  ह  कि  समस्त

 की  सीमा  में  सौराष्ट्र  राज्य  में  कुओं  से
 राज्यों  के  विकास  जो  विकास

 नमक  बनाते  et  इन  कुओं  के  विकास
 के  ८१  उन  क्षेत्रों  का  प्रतिनिधित्व  कर

 तता  सुधार  के  लिए  कोई  विशेष  योजनायें
 रहे  थे  जिन  में  २  अक्टूबर  RE4R

 नहीं  बनाई  गई  ह  क्योंकि  जिन  बाज़ारों
 सामूहिक  योजना  काय  आरम्भ  हुआ

 में  इसकी  मांग  उनके  लिए  इसकी
 क्या  सम्मेलन  १६  से  १९  अप्रैल

 उत्पत्ति  पहिले  से  ही  पर्याप्त  है  ।  हां
 १९५३  an  दिल्‍ली  में  हुआ  था  ;  तथा

 में  खारी  अच्छे  पानी  के  क्षेत्रों  का
 यदि  हुआ  था  तो  क्या  सरकार पता  लगान  के  लिए  परीक्षण  के  अधार

 का  सम्मेलनों  के  निश्चयों  को  सदन  पटल
 पर

 कुएं  गलाने  का  अवश्य  विचार  है  ।
 पर  रखने  का  विचार हे  ?

 श्री  एल०  जे०  सिह  में
 सिचाई  विद्युत  उपमंत्री

 आयात  करने  वाले  देशों  के  नाम  जान  :

 सकता हुं  ?  सिफारिशों  की  एक  नामावली

 श्री  आर०  जी०  दुबे  :  जापान  मलाडिव  पटल  पर  जायेंगी

 पूर्वी  पाकिस्तान  तथा  नैपाल  को  श्री  uso  ज़०  सिंह  :  मेरे  पास

 नमक  का  निर्यात  किया  गया  ।
 frat  की  प्रति  नहीं  है  ।  यह  सदन  पटल

 श्री  एल०  ज०  सिंह  व्या  यह  सत्य  पर  नहीं रखी  गई  द. ह

 an
 है  कि  सांभर झील  के  नमक क  ||  मांग  बढ़  श्री  सिफ़ारिशों  की  एक

 =a
 रह  हे  और  एसा  हू  तो  इसमें  नामावली  सदन  पटल  पर  रखी  जायगी  ॥

 उठाये सुधार  करा  के  लिए  पग
 ~

 गये  हें
 ?  श्री  एस०  ज०  में  जान  सकता

 हू ंकि  क्या  arifen  योजना  क्षेत्रों  में

 श्री  आर०  जी०  दन  :  र
 विभिन्‍न  राष्ट्रीय  दिवस  मनाये  जाया  ?

 कूप  बनाने  ,  तथा  अच्छे  पानी  के

 सम् भरण  में  सुधार  करने  का  प्रयत्न  कर  श्री  हाथी  :  यह  सुझावों  में  से  एक

 रही
 है



 श्री  के०  सी०  रेड्डी  :  इन  जलयानों uso  ज०७  fag:  क्या यह
 सत्य

 ह ैकि  सराहनीय  कार्य  के  लिए  पुरस्कार  के  विक्  के  लिए  सरकार  अनुदान  दे

 देने  का  सुझाव  दिया  wei  था
 ?

 श्री  हाथी  :  यह  uy  उन  प्रश्नों  में  श्री  जेठा  लाल  जोशी  :  FAT  सरकार

 से  एक  था  जिन  पर  धर्ता  की  गई  थी ।
 को  विदित  है  कि  कलकत्ता  से  माल  ले

 a  जाने  वाले  विदेशी  जलयान  सामग्री  से
 श्री  नाना दास  :  में  जान  सकता  ह्

 भर  कर  जाते  जबकि  समुद्री
 कि  क्या  १९५३  के  वर्ष  में  किसी  सामूहिक

 व्यापार  में  लगे  भारतीय  जलयानों  को
 योजना  के  पुरे  होने  की  आशा है

 ?

 कभी  उस  पत्तन  awe  मिलता है  ?
 श्री  हाथी  :  यह  १९५३  में  होने

 श्री  के०  सी०  रेड्डी
 में  निवेदन के  लिए  नहीं है  ।

 करता हूं  कि  te  प्रद  इस  से  उत्पन्न
 श्री  टी०  एन०  fag:  में

 जान  सकता क
 नहीं  हता

 हूं  कि  क्या  विकास  आयुक्तों  के  इस  सम्मेलन

 में  सामूहिक  योजनाओं  की  अपेक्षा  विस्तार  श्री  अल्तेकर  :  में  जान  सरता  हूं  कि

 योजनाओं  पर  अधिक  जोर  दिया  गया ?  क्या  जलयान  निर्माण  उद्योग  अपनी  पूरण

 श्री  हाथी  :  इस  प्रश्न  पर  भी  वार्ता  क्षमता  पर  कासम  कर  रहा है  ?

 हुई  थी  ।
 श्री  के०  ato  उत  दिशा

 भारत  में  निमित  जलयान  में  प्रत्येक  प्रयत्न  किया  जा  हैं  ।  परन्तु

 गत  ay  आत्मिक  इस्पात  के  सम्भरणा  में *
 १५३९.  श्री  जेठा लाल  जोशी  ः  क्या

 कुछ  कमी  होने  के  प्रगति  कुछ
 उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  HAT

 करेंगे  कि  :
 धीमी  पड़  गई  थी  ।

 PEK L-4KR  में  भारत में  कितने  श्रीमती  ए  काले
 :  कया  यह  सत्य  हैं

 जलयानों  का  निर्माण  हुआ  ;  कि  भारत  में  जीनों  का  निर्माण  करने

 से  सरकार  को  बहुत  बड़े  धन  की  हानि
 इन  जलयानों  का  सम्पूर्ण  बोझ

 हे  रही
 कितने  टन  हैं  ;  तथा

 श्री  के०  सी०  रेड्डी  :  इन  जीनों
 जलयानों  सम्पुरां  लागत

 क्या
 a

 ?
 की  बिक्री  के  लिए  अनुदान  दे

 2
 रही  हें  कौर  जेसा  कि  में  बता  चुका  हूं

 उत्पादन  मंत्री  के०  सी ०  :
 जलयानों  की  निर्माता-लागत  को  कम

 से  (7)  यद्यपि  १९५१  शौर
 करनें  तथा  अनुदान  को  हटाने  के  लिए

 १९५२  के  वर्षों  में  ६  जलयान  पुरे हो  गये
 ba  प्रत्येक  त्न  किया  जा  रहा  हू  ।

 थे  तथापि  PEK L-4R  के  वैश्विक  ag

 में  2,900  .  डब्लू
 ०  ato  का  केवल  श्रीमती  ए०  काले  मरे  प्रश्न  का

 एक  जलयान  का  निर्माण  हुआ  कौर  उसकी  उत्तर  नहीं  दिया  गया

 लागत  ६२९२  लाख  रुपये  थी  |  श्री  सत्तन  भारत  में  एक  जलयान

 श्री  जेठा  लाल  जोशी  :  में  जान  सकता  की  लागत  की  उसी  कार  के  जलयानਂ

 कि  क्या  सरकार  ने  इस  उद्देश्य  के  की  संयुक्त  साम्राज्य  में  लागत  से  क्या

 लिए  कोई  अनुदान  दिया  है  ?  तुलना हूं  ?



 ३४०१  मौखिक  उत्तर  २२  अप्रैल  १९५३  मौखिक  उत्तर  ३४०२

 श्री  के०  सो०  रेड्डी  यह  समय  श्री  के०
 ato  रेड्डी  :  निकाले

 समय  पर  भिन्न  भिन्न  होगी  मे ंअब  arse  गये  व्यक्तियों  को  काम  देने  को  प्रत्येक

 न  ८ सदस्य
 नहीं  दे  सकता  ।  माननीय  watt  किया  जायेगा  परन्तु  यह  निश्चय

 किसी  विशेष  जलयान  के  संबन्ध  में  प्रश्न  रूप  से  नहीं -  कहा  जा  सकता  कि  इन  में

 लिख  दें  तो  में  उत्तर  देन  को  तैयार  से  कितने  व्यक्तियों  को  अन्य  स्थान  पर

 हूँगा  काम  में  लगाया  जायेगा

 श्री  टी०  एन०  fag:  लगभग  तीन  ay
 कोयले  को  खानों  मं  फालतू  मजदूर

 qt  उद्योग  के  वैज्ञानिक  करने  तथा

 *
 24Vo,  श्री  रघुनाथ  fag:  क्  इन  रेल  के  कोयले  की  खानों  के  लिए

 प्रस्ताव उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  अधिक  मशीनें  भी  लाने  का  एक

 कि  सरकार  द्वारा  संचालित  कोयले  की  जित  फलस्वरूप  इन  व्यक्तियों  क

 खानों  में  ४१,०००  जिनकी  अब  नियुक्त  किया  जा  सकता  था  ।  क्या

 औद्योगिक  अधिकरण  द्वारा  छंटनी  कर  दिये  मशीनें  गई  हें  ?

 जाने  की  आज्ञा  दी  गई  पहिले  किन
 श्री  के०  सी०  रेड्डी  :  जहां  तक

 परिस्थितियाँ  में  अधिक  रख  गये
 जानता  खानों  में  मशीनों  का  प्रयोग

 करना  अतिरेक  मज़दूरों  की  संख्या  निर्मित

 उत्पादन  मंत्री  के०  सी०  रेड्डी  )  :  करने  का  मुख्य  कारण  नहीं  रहा  है  ।

 समस्त  कारणों  के  बताने  में  मुझे  पर्याप्त सरकारी  रेल  की  कोयले  की  खानों  में

 समय  लगेगा  ।  इसी  लिए  मेंने  माननीय अतिरेक  मज़दूरों  की  सर  ी  जिनकी  छंटनी

 करने  का  विचार हें  १००  है  ना  कि  सदस्य  का  ध्यान  रेल  के  कोयले  की  खानों

 ¥2,000  जसा  कि  प्रश्न में  कहा  गया  है  ।  संबंधी  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  की  कौर

 आकषिंत  किया  था  |

 रेल  कें  कोयल  की  खानों  में  अतिरेक

 मज़दूरों  के  होने  मुख् चठे  कारण  कम  श्री  टी०  एन०  तिवारी  :  इनमें से  कितने

 किया  जा करने  की  एकता  का  हौले  हौले  समाप्त  व्यक्तियों  को  पुनः  नियुक्त

 होन  के  कारण  कामਂ  करने  वाले  व्यक्तियों  चुका हूं  और  कितने  बेकार
 a

 की  घटती  बढ़ती  संख्या  मुख्य कर  गिरोह  हं
 ?

 कोयले  की  खानों  में  ।
 श्री  के०

 ato  अभी  छंटनी

 नहीं  हुई  यह  भविष्य  में  होगी  ।
 विस्तृत  सूचना के

 माननीय  सदस्य

 का  ध्यान रेल  के  कोयले  की  खानों सं
 सधी सजा

 faa  को  कोयले  सम् भरण
 जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  के  पांचवे  तथा

 ह पड Hy सा छटे अब् याय  को  ओर  आकर्षित  *
 १५४२.  श्रीमती  तारके इव री  सिन्हा

 जाता  हूँ  ।  इसकी  एक  सदन  के
 उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पुस्तकालय  में  हैं  ।
 किः

 श्री  रघुनाथ
 सरकार  इन  क्या  मिश्र  को  सरकार  ने

 सम्भरण  करने के व्यक्तियों  को  पुनः  करने  पर
 मिश्र  को  कोयले  का

 ~
 लिए  भारत  सरकार  से  प्रार्थना की  है  ; विचार  कर  रही
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 यदि  की  है  तो  क्या  सरकार  ने  श्री  बच्चिकोरट  गया
 :  भारत-अमेरिकी  यह

 उसकी  प्रार्थना  स्वीकार  करली  है  तथा  सांस्कृतिक  उत्सव  कब  आरम्भ  हुआ  ?

 (7)  यदि  उपरोक्त  भाग  का  श्री  अनिल  के०  चन्दा :  यह  एक
 उत्तर  स्वीकारात्मक  है  तो  १९५३  (|

 उन्हें  तिक  प्रभाव के  रूप  में  था  जिसका  उद्देश्य

 कुछ  कितना  कोयला  भेजा  जायगा  ?
 वहां  की  जनता  को  भा  रतिया-जीवन  की  गहरी

 लहरों  का  सच्चा  ज्ञान प्राप्त  करने  के  लिए उत्पादन  मंत्री  के०  सी
 ०  :

 सांस्कृतिक  सम्बन्धों  का  महत्व  बताना  था  । नहीं  ।

 तथा  उत्पन्न  ही  नहीं  होते
 ।  अध्यक्ष  महोदय  :  यह  आनना  चाहते  हें

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  में  जान  कि  यह
 कब  आरम्भ हुआ

 सकती  हुं  कि  क्या  सरकार  को  पत्रों  में  छपे  श्री  अनिल  के०  चन्दा :  यह  ॒  इस वर्ष
 विभिन्‍न  कि  fae  की  सरकार  ने

 द--  अप्रैल तक  हुआ
 भारत  सरकार  से  कोयला  के  लिए  प्रार्थना

 की  का  ज्ञान  है  ?  श्री  बुच्चिकोटेय्या  :  क्या
 में  जान  सकता

 हूं  किएक वर्ष  में  यह  उत्सव  कितनी  बार
 श्री  के०  सी.०  रेड्डी  :  मिस्र  की

 मनाये  जाते  हैं  ?
 सरकार  ने  भारत  सरकार  सेਂ  प्रार्थना  नहं

 श्री  अनिल  के ०  चन्दा  :  इसका  कोई
 eel  तथ्य  यह  हैं  कि  कुछ  फर्मो ने

 भारत  सरकार  से  प्रार्थना  की  ह  कि  वह
 निश्चित  नियम  नहीं  हे  ।

 उन्हें  मिस्र  को  कोयले  का  निर्यात  करने  श्री  नाना दास  में  जान  सकता  हूं  कि

 की  सुविधा
 यह  मामला  विचाराधीन है  ।  क्या  इस  प्रकार  का  उत्सव  और  किसी  देश

 भारत-अमरीका  सप्ताह  उत्सव
 में  भी  मनाया  गया  है  ?

 श्री  अनिल  के०  चन्दा  मुझे  सन्देह *
 24SR.  श्री  बुड़िकोट गया  :  प्रधान

 मंत्री  यह  बताने  को  HIT  करेंगे  कि  :--  में  अभी  उत्तर  दे  सकता  ।

 ~
 क्या  हाल  में  ही  न्यूयाकं  में  कोई  अध्यक्ष  महोदय :  वह  पूर्वसूचना  चाहते

 भारत-अमरीका  सप्ताह  उत्सव  मनाया  गया  हूं
 ।

 तथा  प्रो०  डी०  सी ०  फार्मा  अमरीका  के  एक

 उत्सव  में  मुख्य  मुख्य  कायें  क्या  सुप्रसिद्ध  पत्र  में  एक  सम्पादकीय  लेख  था

 कि  भारत  की  साहित्य  तथा  संस्कृति

 वेदेदिक-काय॑  उपमंत्री  अनिल  क े०  अमरीका  निवासियों  के  लिए  aga  ही

 विदेशी  हू  ।  वास्तव  में  उन्हों  न  भारतीय

 qa  समझा ।  में  जान  सकता  हूं  कि  संयुक्त
 इसमें  भारतीय  दर्शन  तथा  साहित्य

 राज्य  अमरीका  की  जनता  को  भारतीय
 पर  भाषण  तथा  भारतीय

 संस्कृति  समझाने  के  लिए  सरकार  और
 नृत्य  का  भारतीय  प्रलेखीय  फिल्मों

 क्या  प्रयत्न  कर  रही  ह  ?
 का  जिनमें  महात्मा  गांधी  की  एक

 फिल्म  सम्मिलित  भौर  भारतीय  चित्रक ला  श्री  के०  के ०  इस  तथ्य  की  दृष्टि
 से

 तथा  कला  के  अन्य  रूपों  का  प्रदान  चत  कि  उत्सव  हमारे  राष्ट्रीय  सप्ताह  के

 लित था  ।  समय  4  जात  सकता  हूं  कि
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 क्या  मुख्य  राष्ट्रीय  आन्दोलन  के  कोई  चित्र  महोदय  :  मेरे  विचार  में  यह

 दिखाये  गये  थे  ?  बड़ा  विस्तृत  प्रइन  है  ।  यह  इस  प्रदत्त  से

 श्री  अनिल  क े०  चन्दा  :  अनेकों  प्र  उत्पन्न  नहीं  होता ats

 फिल्में  दिखाई  गई  थीं  और  उनमें  um  श्रीमती  तारक्रेदवरी  सिन्हा  :  भारतीय  जुट

 महात्मा  गांधी  पर  भो  थी  के  लिए  आस्ट्रेलिया  एक  महत्वपूर्ण  बाज़ार

 क्या  कारण  हें  कि  आस्ट्रेलिया  को

 अध्यक्ष  महोदय :  उन्होंने  स्वतन्त्रता  के
 निर्वात  ५०  प्रतिशत  कम  हो  गद

 लिए  भारतीय  प्रयत्त  का  मुख्य  रूप  से  निर्देश
 श्री  टी ०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  एक  कारण

 किया है  ।  वह  जानना  चाहते  ह ंकि  क्या
 यह  है  कि  आस्ट्रेलिया  को  अपने  बिदेशी

 जस  तरह  की  कोई  फिल्में  दिखाई  गई  थी ं।
 विनिमय  की  कठिनाई  थी  और  उसने  अपने

 श्री  अलिल  के०  उनमें  महात्मा  आयात  में  बड़ी  भारी  कमी  कर  दी  ।  दूसरी

 गांधी  के  जीवन  पर  एक  फिल्म  सम्मिलित
 थी

 ।  बात  यह  है  कि  वे  थोक  सौदा  करते  थे

 अर्थात  उनके  द्वारा  जूट  वस्तुओं  के

 उपयोग  में  भारी  कमी  ।
 आच्ट्

 लिया  को  व्यापार  faa

 के  Q4Usy,  श्री  बुड़िकोट  गया  :  वाणिज्य  श्री  एल०  एन०  मिश्र  :  श्रीमान में  जान

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  सकता  हूं  कि  यह  प्रतिनिधि-मण्डल

 fe  भारतीय  जूट  मिल  संस्था  के  खर्चे  पर  भेजा

 गया  हैं  अबवा  भारत  सरकार  के  खर्चे  पर  ?
 आस्ट्रेलिया  में  जूट  के  बाज़ार

 में  बिस्तार  करने  के  उद्देश्य  से  क्या  कोई  श्री  टी ०  ठी०  कृष्णमाचारी :  जहां तक

 मिन  वहां  भेजा  गया  था
 भारत

 सरकार  के  प्रतिनिधि  का
 Utaqey

 खां  केन्द्रीय  सरकार  के  राजकोष वह  मिशन  कब  भेजा  गया

 तथा  से  होगा  |  जहां  तक  दूसरे  सदस्यों  का  सम्बन्ध

 TT
 ्

 हैं  वे  अपने  खर्चे के  लिए  धन  का  स्वयं  प्रबन्ध
 (  )  कौन  कौन  सदस्य  थे  ?

 करेंगे  |

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०
 श्री  एस०  एन०  दास  श्रीमान्‌  में  जान

 ठी ०  :  हां  ।
 सकता  हूं  कि  क्या  मिशन  द्वारा  कोई  अन्तरिम

 १६  अप्रैल  १९५३  ।
 प्रतिवेदन  भेजा  गया  हूं

 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  के  श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  :  श्रीमान्‌

 संयुक्त  श्री  एल०  के०  उसके
 मुझे  अभी  विदित  हुआ  हैं  कि  मिशन  सिडनी

 नेता  हैं  और  कलकत्ता  की  भारतीय  जूट  पहुंच  गया  है  |

 मिल  संस्था  के  निम्नलिखित  प्रतिनिधि  उस
 श्री  एन०  श्रीकान्त  नायर  :

 में

 में  सम्मिलित  हैं
 जान  सकता  हूं  कि  क्या  यह  मिशन  भारत  से

 श्री  to  वाल्टर
 रस्सों  के  निर्यात  की  सम्भावनाओं  की  भी

 २.  श्री  डी०  पी०  गोयनका ।  खोज  करेगा  ?

 श्री  बुन्चिकोर्टस्या
 :  क्या  में

 जान  सकता
 श्री  ठी०  टी०  कृष्णमाचारी  :

 हूं कि  ऐसे  कितने  समझौतों  पर  हस्ताक्षर  श्रीमान ।  वे  केवल  जूट  के  सम्बन्ध  में  जा  रहे

 किये  गयें  और  किन  किन  देशों  के  साथ  ?  हैं  रस्मों  के  लिए  नहीं  ।
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 att  बी०  के०  दास दास  :
 श्रीमान्‌  में  जान  जाना  नाना दास :  श्रीमान्  म  जान  सकता

 केन्द्र सकता  हूं  कि  क्या  यह  मिशन  किसी  अन्य  देश  g  कि  क्या  स ar  Ete

 ae
 नये  नार  खोलने  पर

 को  भी  जायेगा  ?  विचार  कर  रही हैं

 श्री  टो०  टो०  कृष्णमाचारी  :  केवल
 श्री  cio  टो०  कृष्णमाचारी  :  श्रीमान

 आउट  लया  |
 अल्प-माप  के  उद्योगों  को  सहायता  देने  के

 श्री  नाना दास  और  श्री  जी  ०  पी ०  सिन्हा
 अनक  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 उठ  श्रीमान  हो  सकता  a  कि  जब  प्रस्ताव
 o'  कलकता

 अध्यक्ष  महोदय  हम  अग्रेतर  बरत  लें
 ।  परिपक्व  स्थिति  को  पहुंचे  तो  हमारे  लिए

 कुटोर  उद्योग  सम्बन्धी  प्रयोगात्मक  यह  आवश्यक  हो  जाये  कि  हम  अपने  ही

 केन्द्र  नये  केन्द्र  खोलें  या  अन्य  मंत्रालयों  के  साथ

 मिलकर  या  राज्यों  के  साथ  मिलकर  ये  केन  a
 RUS  श्री  एम०  आर०  कृष्ण  :  (#)

 खोल  |
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  कुटीर  उद्योग  श्री  बी०  एस०  मत्ती  :  में  जान

 सम्बन्धी  कितने  प्रयोगात्मक  केन्द्र  खोले  हैं  कता  हूं  कि  क्या  पुनर्वास  और  खाद्य  तथा

 ये  केन्द्र  कहां  स्थित  हैं  और  कब्र
 कृषि

 मंत्रालयों  द्वारा  खोले  गये  ऐसे  ही

 द केन्द्र रम्भ  किये  गये  थे  ?  सन्तोषजनक  काम  कर  रहे
 हैं  ?.

 इन  केन्द्रों  में  से  प्रत्येक  पर  कितना
 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  :  श्रीमान

 वार्षिक  व्यय  होता  है
 ?

 में  कोई  सूचना  देने  में  असमथ  हुं  ।  यह

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०  प्रदान  संबन्धित  मंत्री  जी  स  qe  जाना

 टी  ०
 कृष्णमाचारी  )  :  तथा  जहां  चाहए  ।

 तक  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्रालय  का

 सम्बन्ध  E&Y o  में  हरी  आगाज  में  केवल
 श्री  एस०  आर०  कृष्ण  :  श्रीमान  में  जान

 एक  प्रयोगात्मक  केन्द्र  खोला  गया  था  जवार
 ope:  सकता  हूं  कि  कया  इन  प्रोयागत्मक  केन्द्रों  में

 से  किसी  में  कोई  विदेशी  नागरिक  काम  कर
 वह  बन्द  हो  गया है  ॥

 रहा ह  ?
 उपरोक्त  की  दष्टि  से  कोई  सूचना

 ी  eto  टो०  कृष्णमाचारी  श्रीमान
 नहीं

 क्योंकि  अब  कोई  प्रयोगात्मक  केन्द्र  नहीं
 २.  पुनर्वास  और  खाद्य  तथा  कृषि

 जहां  किसी  विदेशी  नागरिक  के  काम  करने
 मंत्रालयों  के  अन्तगंत  ऐसे  ही  केन्द्रों  के  सम्बन्ध

 का  कोई  मामला  ही  नहीं  है  ।
 में

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही है  और  सदन

 पटल  पर  रखी  जायेगी  |  श्री  बालकृष्णन  :  में  जान  सकना  हुं  कि

 क्या  कटार-उद्योग  आरम्भ  करने  नये श्री  एम०  आर०  क्या  में

 पहिले  खोले  गये  केन्द्र को  बन्द  करने  के
 व्यक्ति  को  कोई  वैश्विक  सहायता  दी  जाती
 a

 कारण  जान  सकता  हुं
 ?  हद

 ?

 श्री  eto  टी ०  कृष्णमाचारी  श्रीमान  श्री  टो०  टी  ०  कृष्णमाचारी

 यह  अनुभव  किया  गया  था  कि  केन्द्र  से  कोई  भिन्न  प्रदान  हे  ।  इसका  प्रयोगात्मक  केन्द्रों  से

 लाभ  नहीं  था  ।  कोई  सम्बन्ध  नहीं है  ।
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 श्री  एस०  ato  सामन्त  :  श्रीमान  क्या  उत्पादन  मंत्री  कठ  Ato  :

 में  उन  कटीर  उद्योगों  के  नाम  जान  सकता  (#)  इसके  दो  मुख्य  कारण  पहिला
 +f [+41  ्य  त हूं  जो  इस  प्रयोगात्मक  योजना  में  स  यह  कि  श्रेणी  १  और  श्रेणी  २  के  कम

 किय  गये  थे  और  योजना  के  असफल
 हो

 शाक्ति  वाले  बुझे  पत्थर  के  कोयले  के  संचित

 जाने के  क्या  कारण  थे  ?  स्टाक  थोड़े  द्वितीय  यह  कि  छोटी  हुई

 श्रेणी  की  खानों  जहां  सब  से  पहिले
 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  :  श्रीमान  उतरती  का  उद्वन्धन  किया  अपनी

 यह  एक  लम्बी  कहानी  हैं  ।  यदि  माननीय
 अपनी  छोटी  गई  श्रेणियों  ऐ०  और  बी०

 सदस्य  प्रदान  लिख  देंगे  तो  में  उन्हें  सविस्तार
 के  कोयले में  कमी  को  पूरा  करने  के  लिये

 विवरण  बता  दूंगा  ।  वास्तव  कारण  था
 श्रेणी  १  और  श्रेणी  २  के  कम  शक्ति

 केन्द्र  तथा  संबंधित  व्यक्तियों  के  बीच  सहयोग
 वाले  को-ले  की  उत्पत्ति  में  वृद्धि  करने  पर

 की  कमी  ।  वास्तव  इसका  बड़ा  ही  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  इसने  ऐसी
 रोचक  इतिहास  इस  केन्द्र  का  बड़ा

 खानों  के  विरुद्ध  भेदभाव  का  काम  किया
 विरोध  हुआ  था  और  अन्त  में  हमें  पता  लगा

 क्योंकि  श्रेणी  १  और  श्रेणी  २  के  कम  शक्ति
 कि  हम  केन्द्र  चला  कर  केवल  कर  देने  वालों

 rs
 वाले  कोयले  की  खानें  अपनी  उतरती  में

 के  धन  को  व्यय  कर  रहे  थे  ।  य  |  द  यह
 वृद्धिकर  सकती  थीं  और  उसकी  कोई

 किसी  भी  प्रक।र  से  दुबारा  खोला
 जाता  हैं  सीमा  न  att  सरकार  नें  tat

 तो  इसे  निश्चय  ही  अन्य  रूप  में  खोलना
 समस्त  खानों  के  साथ  समान  आधार  पर

 चाहिए  |
 बरताव  करना  उचित  समझा  ।

 श्रीमान  ।
 कोयले  का  उद बन् घन

 घरेलू  कोयला  अधिकतर  श्रेणी
 *

 १५४६,  डा०  हरि  मोहन  :  नया
 २  और  श्रेणी  ३े  के  कोयले  से  बनता

 उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 श्रेणी  २  के  कम  शक्ति  कोयले  का

 कि  श्रेणी  १  और  श्रेणी  २  के  कम  शक्ति
 उद्बन्धन  जन-उपयोगकर्ताओं  पर  कुप्रभाव

 वाले  कोयले
 के  उद् बन्धन  के  लिए  हाल  में

 नहीं  निश्चित  सीमा  वही
 निकाले  गये  आदेशों  के  क्या  कारण  है ं?  प्

 a
 जो  १९५२  में  उत्पादन  का  स्तर  A

 क्या  ऐसा  कोयला  आर्थिक  दुष्टि
 और  वह  प्रयोग॑  करने  के  लिये  पर्याप्त  था  |

 श  घातूकार्मिक  कार्यों  के  लिए  मिश्रित  करके  नहीं  इस  का  की  उत्पत्ति

 erst  धोकर  उचित  होता  ?
 पर  कुप्रभाव  नहीं  पड़ेगा  उद्देश्य

 गर  धातु  कामिक  कोयले  के  उस्ताद  में

 क्या  यह  सत्य है  कि  घरेलू-कोयला
 वृद्धि  करके  कम  वाले  कोयले  की

 अधिकतर  श्रेणी  २  के  कोयले  से  बनता  x
 उत्पत्ति  में  कमी  को  पूरा  करना

 और  ऐसे  कोयले  का  उद्बन्धन  जन-उपयोग
 डा०  हरि  मोहन  :  श्रीमान  में  जान

 कितनों  पर  कुप्रभाव  डालेगा  ?
 सकता  हूं  कि  रेल  के  कोयले  की  खानों

 क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  में  श्रेणी  १  और  २  के  कोयले  की  उत्पत्ति

 bata)
 एस क  wes  का  saya  निकट  भविष्य  पर  सिद्धान्त  के  अनुसार  उपबन्ध

 में  की  उत्पत्ति  को  प्रभावित  कर  लगाया  जायेगा  अर्थात्‌  १९५२  के  आंकड़ों

 सकता हैं  ?  पर ?
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 श्री  के०  ato  अडडों  में  wea  नहीं  उत् प्रवासी  अधिनियम  के  प्रावधानों  *

 x
 समझ  सका  |  अन्तर्गत  होता  ।  इस  अधिनियम के

 पश्चात  जिन  भारतीयों  को  लंका  में  पुन

 अध्यक्ष  महोदय :  मेरा  frat  र  हूं  कि  प्रवेश  आज्ञा-पत्र  नहीं  दिया  गया  उनकी

 sift
 १
 ९ यह  te के  कोयले  की  खातों  में

 सख्या  का  पता  नहीं  ।  फिर  भ  यह
 २  के  कोयले  की  १९५२  के  वर्ष  का

 सूचना  लंका  में  भारत  के  उन  आयुक्त
 उत्पत्ति  जानना  चाहते

 से  मांगी  गई  हं  और  प्राप्त  होन  पर  सदन

 श्री  के०  सी ०  रड डी  रेल  के  कोयले  पटल  पर  रखी  जायगी  |

 की  खानों  में  १  मंझे  खेद है  कि  यहां  मेरे
 लंका  में  भरत  के  उच्च  आयुक्त

 पास  आंकड़े  नहीं  हैं  में  पूर्वसूचना  चाहता  शारी  रिक-कोशां  के  मामलों  पर

 p  ॥
 लंका  के  अधिकारियों  से  बित्ता  कर  रहे

 ~
 @  इन  व्यक्तियों  को  भारत  पु रामानन्द  दास  :  क्या  में  जान

 बसाने  का  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  | सकता  हूं  कि  कोयले  के  इस

 के  फलस्वरूप  कोयले  की  खानों  में  काम
 श्री  थान  पिल्ले  :  क्या म करन  वालों में  बेकारी  फल  गई  ह

 जान  सकता  र  कि  लंका  में  ऐसे  कितने

 श्री  क्‌०  Ato  रेडडी  :  श्रीमान  व्यक्तियों  को  भारत  के  उच्च  आयुक्त  से

 हम  इस  बात  पर  ध्यान  रख  रहे  हें  कि  सहायता  प्राप्त  हई ह
 ?

 इस  उद बन्धन  की  नीति  a  मजदूरों  में

 कोई  गम्भीर  उपवास  बक  न  हो  |  श्री  अनिल  के ०  चन्दा  :  हमारे  पास

 ठीक  आंकड़  नहीं  हूं  परन्तु  वहां  शारीरिक

 भारतीय  नागरिकों  को  लंका  सें  प्रवेश age  वाले  के  मामलों  को  उच्च  आयुक्त  लंका

 *
 १५४७,  श्री  थान  पिल्ले  :  व्या  प्रधान  गिर  क  साथ  त  करता  ह  ।

 मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  थान  fred  क्या  में  जान  सकता

 लंका  में  रहन  वाले
 हूं  कि  के  उत्तर  में  पुनर्वास  at

 ऐसे  भारतीयों  की  संख्या  क्या  जिन्हें  wet  क्यों  उत्पन्न  नहीं  होता
 ?

 इत
 लंका  की  सरकार  द्वारा  भारतीय  तथा  व्यक्तियों  को  निकाल  दिया  गया

 है
 और

 पाकिस्तानी  नागरिक  अधिनियम  पास  करने
 यहां आ  गये  ar  शर  कोई  उनकी

 पश्चात  लंका  में  पुनः  प्रवेश  करन  से  यंता  करन  वाला  नहीं

 मना  किया  गया  तथा

 अध्यक्ष  महोदय :  वहू  जानना  चाहते
 इन  व्यक्तियों  के  लिए  प्रवेश  पत्र

 हैं  कि  इन व्यक्तियों  के  पुनर्वास  का  yea
 प्राप्त  करन  या  इन्हे  भारत  A  बयान

 क्यो  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  जब  भारतीयों
 के  लिए  हमारी  सरकार  ने  क्या  काय  वाही

 को  लंका  में  रहने  अपना  व्यापार

 करने  की  अनुमति  नहीं  वे  अवश्य  ही

 भारत  लौटेंगे  और  पुनर्वास  प्रदान aa
 दिक  ara

 उपमंत्री  अनिल  कण

 चुप  लंका  में  भारतीयों का  उत्पन्न हो  जाता  है  ।  यह  तर्क

 प्रवेश  तथा  प्रवेश  आप्रवासी  तथा  जान  पड़ता  |
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 प्रधान  मंत्रो  जवाहरलाल  नहीं  समझता  '  कि  प्रकार  भारत  आन

 यह  स्पष्ट  नहीं  है  कि  निदेश  वाले  प्रत्येक  व्यक्ति  का  सरकार

 तीय  नागरिकों  का  किया  जा  रहा  हैं  अथवा  दायित्व  ले  |

 लंका  भारतीय  कुल  वालों  का  जिनहें
 को  थान  पिल्ले  :  क्योंकि  यह  अयोग्यता

 लंका  नागरिक  समझा  जाता  a  |
 रखना  के

 दूसरे  मामले में
 भारत  के

 उच्च
 इस  प्रश्न  पर  वाला आयुक्त  का  केवल  इतना  ही  संबन्ध  हैं  अध्यक्ष  महोदय

 कर  रहे जितनी  हमारी  इस  समस्या  को  |  उत्तर  बहुत  स्पष्ट

 लंका  सरकार  की  सद भावनाओं  के  साथ
 उच्चतम  न्यायालय  के  लिय  इमारत

 सुलझाने में  है  ।

 aq  १५४८,  श्री  रखना  सिह  क्या
 श्री  थानू  पिल्ले  :  मेरा  तात्या  ठ

 जो  भारत  के  गह-व्यवस्था  तथा  zt  मंत्रो
 भारतीयों  से  हे  नगरी  n

 रहने  का  fe  ql  कर  चके  or द  और
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  च्चतम

 न्यायालय  की  प्रस्तावित  इमारत  का  नक्शा
 लंका  में  रहते  ह  और  व्यवसाय

 किस  संस्था  या  व्यक्ति  a  dar  किया
 के  लिए  लंका  लौटने  में  असमर्थ  हं  ।  a

 2
 ?

 इन  मामलों श्री  जवाहरलाल  नेहरू

 पर  नीति  निपुणता  से  बातचीत  होगी  ।
 यह  इमारत  किस  प्रकार  की

 होगी  और  क्या  sae  भारतीय  वास्तु  कल

 कोई
 भी  देश  किसी  भी  व्यक्ति  को  प्रवेश

 ने
 की  झलक  होगी  ?

 करन  को  अदा  दे  सकता  हूं  और  प्रवेश

 यदि के  लिए  मरा  कर  सकता  गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मो

 जाता  a  तो यह  अनुचित  रूप  में  किया  स्वर  श्री  जी०  बी०

 नीतियुक्त  अभ्यावेदन  दिये  जाते  हूँ  ।  दियोलालीकर  ने  जो  उस  समय  केन्द्रीय

 जन-निर्माण  विभाग  के  मुख्य  वास्तु  शास्त्री
 श्री  थान  पिल्ले  मेरा  प्रश्न

 थ  |
 के  प्रसंग  में  |  भारतीय  नागरिक  जिन्हों

 ने  यहां  भारतीय  नागरिक  रहने  का  fara  में  समझता  हूं  कि  निर्माण-देली

 कर  लिया  और  लंका  में  वह  हूं
 जो

 वे |  है  नाम  स

 कुछ
 काय  करते  लंका  में  प्रवेश  करने  जानी  जाती जाती  इसमें  भारतीय

 से  रोके  जाने  पर  यहां
 बेकार  मं

 होली  की  झलक  होगी  |

 पूछ  रहा हूं
 कि  इन  व्यक्तियों  के  लिए  श्री  रघनाथ  fag

 इस  इमारत  पर

 क्या  प्रबन्ध  किये  जा  सकते  हे--इन्हें  फिर  कितना  खर्चा  होगा
 बसने  के  लिए

 ?

 सरदार  स्वर्ण  fag  लगभग  ४६
 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  भारत

 ?
 लाख  ॥

 म

 श्री  नाना दास  श्रीमावृू  क्या  म
 श्री  थान  पिल्ले

 जात  सकता  ट
 a  fe  यह  उच्चतम

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  सहायता  न्यायालय को  रूप  से  देहली  में

 करने  का  प्रयत्न करने  के  में  रखने  का  निश्चय  हो  गया  कौर  यह
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 कब  निश्चय  किया  गया  था  और  किसके  क्या  भारत  के  सीमावर्ती  प्रदेशों

 द्वारा ?  में  और  कई  एसा  स्थान  जहां  अभी  तक

 सीमा-रेखा  निश्चित  नहीं  हुई  है  ?
 सरदार  tam  सिह  श्रीमान  कुछ

 वे  दैनिक-कार्य  उपमंत्री  अनिल  के ०
 वह-पूवे  सरकार  ने  यह  निश्चय

 :  मामला  विचाराधीन  = ह  |
 और  निश्चय  समस्त  पहलुओं  पर

 विचार  करके  किया  गया  था  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  निश्चित

 करने  का  गश्त  उत्पन्न  नहीं  होता  क्योंकि

 बहुत
 से  माननीय  सदस्य  उठ  |

 यह  प्रचलन  तथा  रीति  रिवाज  द्वारा

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  अगला  भली  भारती  जाना  जाता हैं  ।

 लें  ।  अब  समय  नहीं

 स्वयं चलित  इंजिनों  के  लाइसेंस  के  लिए

 खोपरा  और  नारियल  के  तेल  का  आयात  लाइसंस

 १५४९,  att  रघुनाथ  सिंह  :  क्या  *QUSY,  श्री  बेंकटारमन्‌  :  बया  वाणिज्य

 बाशी  तथा  उद्योग  मंत्री  az  बताने  तथा  उद्योग  मंत्री  बताने  को  कृपा  करेंग

 की  कृपा  करेंगे  :  किः

 क्या  भारतीय  केन्द्रीय  नारियल  बम्बई  राज्य  सरकार  अपने

 समिति  ने  सरकार  को  सुझाव  दिया  है  कि
 यहां  जनवरी  से  जून  १९५३  के  बीच

 १९५३-५४  में  केवल  ५०,०००  टन  खोपरा  चलित  इंजिनों  तथा  गाड़ियों  के  आयात  के

 तथा  नारियल  के  का  भारत  में  आयात  लाइसेंस  देने  की  स्वीकृति  प्रदान  कर

 किया  तथा  दी  '

 यदि  gi,  क्या  सरकार  ने  उनकी  संख्या  कितनी  कितनी

 इस  सुझाव  को  स्वीकार
 कर

 लिया  होगी  तथा  कुल  कितनी  धनराशि  का  व्यय

 उन  पर  किया  जायगा  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी ०
 क्या  ये  इंजिन  जुड़े  होते

 और  भारतवषं  में  उपलब्ध  हैं  ? टी ०
 :

 श्रीमान्‌  |

 यदि  ठीक  तो  आयात  करने इस  सम्बन्ध  में  व  णिज्य  am  उद्योग

 मन्त्रालय  की  कोई  पत्र  आदि  प्राप्त  नह
 का  लाइसेंस  क्यों  दिया  गया--क्या  कारण

 हुए
 हं  ।

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी० उत्पन्न  ही  नहीं  होता ।
 टी०  कृष्णमाचारी )

 :  और

 संसद्‌  पटल  पर  विवरण  प्रस्तुत  देखिये प्र  रनों  a
 लिखित  उत्तर

 बिष्ट  १०,  अनुबन्ध  संख्या  ६]
 भारत  और  बर्मा  के  बीच  सोमा-रख्खा

 यकीन  इंजिन  भारतवर्ष  में  जोड़

 * URES,  श्री  बो०  एन०  राय :  क्या  कर  बनाये जाते  हें  ।

 प्रधान  मंत्री  यह  बुलाने  की  कृपा  करेंगे  कोलम्बो  योजना  के  अंतगर्त

 क्या  भारत  तथा  बर्मा  के  बीच  कनाडा नासाऊ  द्वारा  दी  जाने  वाली  सहायता  के

 सीमा-रेखा  नि  Fine क  |  त  होने  वाली  तथा  अनुसार  यकीन  इंजिन  मंगाने  कै  लिये
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 आयात  के  लिए  लाइसेंस  दिया  गया  था  ।  भूमि  अमरीका  में

 गांधी

 स्मारक  बनाने  के

 भारत  सरकार  को  भारत  में  इंजनों  को  जोड़  लिए  नि नियत  कर  दी

 कर  बनाने  की  सूचना  देने  से  ge  ही  यदि  यह  ठीक है  तो  क्या  यह
 य॑  लाइसेंस  दे  दिये  गये  थे  ।

 भूमि  निश्शुल्क  मिली है  अथवा  किन्हीं  अन्य

 सके  अतिरिक्त  पता  चला  हैं  कि  प्रकार  से

 भारत  बनें  इंजिनों  का  मूल्य  बाहर  से  गांधी  स्मारक  बनाने  के  लिए
 आय  हुए  इंजिनों  अपेक्षा  अधिक  है  ।  +S अमरीकी  सरकार  क्या  आर्थिक

 आर्थिक  अन्वेषकों  का  चयन  त  सहायता  देगी

 नै  2XVo  श्री  नाना दास  :  या  योजना  गांधी  स्मारक  बनाने  के  लिए

 मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  भारत  सरकार  क्या  कार्यवाही  करेगी  ?

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  =>
 (>)  |  प्रधान  मंत्री  जवाहरलाल

 सार दायक  योजना  प्रशासन  के  लिए  दो  वाशिंगटन  में  भारतीय  राजदूत

 अन्वेषकों  १)  का  चयन  के  नाम  कोई  भूमि  नियत  नहीं  की

 कार्य  समाप्त  कर  दिया  जिनके  लिए  भारत  सरकार  समझती  संभवत

 अगस्त  सन्‌  १९५२  में  विज्ञापन  प्रकाशित  एसा  प्रस्ताव  कि  अमरीका  म  भारतीय

 किया  गया  था  ?  संघ  को  गांधी  स्मारक  बनाने  के  लिए

 कुल  कितने  प्रार्थना  पत्र  आये  एकड़  ufa  दे  दी  जाय

 तथा  sqft  जातियों  और  अनुसूचित  जहां  तक  सरकार  को  पता

 चन  जातियों  के  fread  अराधना  पत्र  आये  ?
 यह  कमी  निदेशक  दी  जायगी

 कितने  प्रार्थियों  को  मौखिक  (7)  सरकार  केਂ  पास  इसकी  कोई

 परीक्षा  के  लिए  zara  तथा  कितने  जानकारी  नहीं  ह  ।

 व्यक्ति  चयन  किये  गये  ?
 सरकार  का  इसके  थ  कोई

 a या  कोई  अनुसूचित  जाति  का  सीघा  सम्बन्ध  नहीं  G  |  अमरीका  के

 प्रार्थी  भी  चयन  किया  गया  ?  भारतीय  संघ  न  हो  स्मारक  बनाने  का

 काय  चलाया  था  ।  सरकार  .  से
 सिचाई  तथा  बिद्युत  उपमंत्री

 सहायता
 करने  की  कोई  प्रार्थना  नहीं की जी

 इस  मामले  में  संघ और

 लोक  सेवा  आयोग  से  पत्रव्यवहार  जारी
 काफ़ी  तथा  काफ़ी  से  बनो  वस्तुएं

 a
 ।  )

 नहीं  ।
 *

 ११७२.  श्री  बलवन्त  fag  मेहता  :  क्या

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की
 अमरीका  में  गांधी  रमा

 कृपा  करेंगे  किः

 *2 2192  शनी  भो खा भाई  :  कया  प्रधान  AT  १९५१-५२  तथा  १९५२-५३

 मंत्री  बतलाने की  कृपा  करेंगे  कि  में  कितनी  मात्रा  काफ़ी  तथा  का  फी  से  बनी

 क्या  यह  सत्य  हैं  कि  अमरीका  हुई  वस्तुएं  विदेशों
 से  भारत

 आई  तथा

 सरकर  ने  भारतीय  X(N
 राजदूत  के  नाम  ६  एकड़  उनका  मलय  क्या  था  ?
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 उक्त  आयात  करने  देने का  वालों  क्षेत्र

 क्या  कारण  है  ?  अधिनियम  १९५०  के  आधार  पर  निष्कासित

 किया  गया  न  अधिग्रहण  तथा
 क्या  सरकार  काफ़ी  के  आयात

 पर  किसी  प्रकार  के  प्रतिबन्ध  लगाने  का
 अजन  अचल  सम्पत्ति  अधिनियम  के  अनुसार  ।

 वर्ष  १९५२  में  दिल्ली  तथा  नई  दिल्‍ली  से
 विचार  कर  रही है  ?

 इस  अधिनियम  के  अनुसार  १५३३  परिवारों
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टो०

 को  निष्कासित  किया  गया  था  ।
 ato

 :
 और

 ay  १९५१-५२  में  कोई  आयात  नहीं

 वर्ष  १९५२-५३  पहिले  जी  १५  अगस्त  १९४७ हुआ  ।

 ११  महीनों  में  २  हन्ड्रेडवेट  का  की  का  से  ३१  जुलाई  Ae 5A  TH  RoR

 रुपया  विस्थापित  व्यक्तियों  से  जिन्होंने हुई  और  कच्ची  के  जिसका

 मूल्य  १०००  रुपये  कृषि  संचालक  अनधिकृत  रूप  से  सरकारी  जगहों  पर

 अधिकार  कर  रखा  था  लेना  था  ;  बड़ी मद्रास  ने  प्रयोगात्मक  उद्देश्यों  के  लिए  आधार

 किया  कठिनाइयों  के  उपरांत  तथा  बड़ी  जांच  के

 a
 e  |

 आयात  पर  प्रतिबन्ध  लगा  हुआ
 उपरांत हम  इस  face  पर  आये

 अतः  उत्पन्न  ही  नहीं  होता  ।
 उद्योगों  के  लाभ

 सरकारों  क्वार्टरों  में  अनधिकृत  किराये  दार
 ११७४.  श्री  Fo  के०  बसु  क्त

 ११७३.  श्री  बहादुर  सिह  :  क्या

 रसद  मंत्री

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 गह-व्यवस्था  तथा
 कृपा  करेंगें  कि  :

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 युद्धोपरांत  सन्‌  १९४५-४६  से
 वर्ष  १९५२  में  जिन्हें  अधिग्रहण

 अब  कपड़ा  सी
 तथा  asa  अधिनियमों  के  अनुसार

 कोयला  खदान  उद्योगों  में  विधिक
 निष्कासित  किया  गया  था  उन्हों ने

 लाभ  तथा  खाली  नफा )
 अनधिकृत  रूप  से  सरकारी  क्वार्टरों  पर

 अधिकार  कर  लिया  था  उनकी  संख्या
 कितना  कितना  हुआ  ?

 कितनी  है
 ?  इन  वर्षों  में  भिन्न  fart  उद्योगों

 ~
 की  अवमूल्यन  रक्षित  निधि  म

 ३१  जनवरी  १९५३  तक  अभी

 कुछ  कितने  एसे  क्वाटर  हें  जिन  पर  अनधिकृत
 कितना  कितना  घन  निश्चित  किया

 गया ? रूप  से  अधिकार है  ?

 ~
 १  अगस्त  १९४८  स  qq  धन  वर्षों  में  लाभांश  की  औसतन

 अवशिष्ट  के  रूप  में  अथवा  तोड़-फोड़ के  दर  जो  घोषित  की  गई  वह  क्या  थी  ?

 रूप  में  कुछ  रुपया  देता  शेष  रह  गया
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  सूत्रों  (att  टी  ०

 टी
 ०

 :  से

 तथा  रसद  मंत्रो
 उपलब्ध  सूचना

 से  भारत  तीन  विवरण

 स्वर्ण  :  सरकारी  सदन  पटल  पर  प्रस्तुत  हें  परिशिष्ट

 क्वार्टरों  से  अनधिकृत  रूप  से  अधिकार  करने  १०,  अनुबन्ध  संख्या  ol]



 PYRE  लिखित  उत्तर  २२  अप्रेल  १९५३  लिखित  उत्तर  BERR

 आसाम  की  फौजी  टुकड़ियों  का  मंत्रालय  के  प्रस्ताव  संख्या  4g  क्रमशः  सूची

 पुन संगठन  (१)  १९५२  दिनांक  ५  नवम्बर  १९५२

 ११७५,  को  गोहन  क्या  प्रधान  के  अनुसार  स्थापना  हुई  थी  उसके  सदस्यों

 का मंत्रो  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  |  क  कपा  की  योग्यता  तथा  वास्तविक  अनुभव  कुटीर

 उद्योग धन्धों  के  उत्पादन  करन  में  क्या  क्या अगले  a  तक  आसाम  की  फौज़ी  लकड़ियों

 रहा  हे  ? का  पु रत संगठन  हो  सकेगा  ?

 प्रधान  मंत्री  जवाहरलाल  :  यह  अखिल  भ

 जी  तु  |  हस्तशिल्प  ला  मंडल  भी  अखिल  भारतीय

 खादी  तथा  ग्राम  कुटीर  उद्योग  मंडल

 बेधा  निक  और  समितियां
 जिसकी  स्थापना  सरकारी  प्रस्ताव  संख्या

 ११७६.  श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :
 v4  कमा  सूची  (4)  FEXR  दिनांक

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 १४  जनवरी  834k  के  अनुसार  हुई  हे

 की  कृपा  करेंगे
 कि

 उनके  मंत्रालय
 के

 अंतगंत  उसी  की  भांति  प्रशासन  सम्बन्धी  अधिकार

 गये  आयोग  और  समितियों  भी  रखता हूं  ?
 द  उद्देश्य  क्या

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी
 ०

 वाणिज्य  तथा  उद्योगमंत्री  टो०
 दी ०

 :  सरकार  के

 टी
 ०  :  सदन  पटल  पर

 विचार  से  हस्तशिल्प  कला  मंडल  के  सभी

 विवरण  प्रस्तुत  है  परिशिष्ट  १०,  सदस्य  जिन्हें  att  करने  के  लिए  चना

 अनुबन्ध  संख्या  go]
 गया हूँ  वे  सभी  मंडल  का  सुचारु

 अखिल  भारतीय  हस्तशिल्प  मंडल  रूप  से  करने  के  लिए  उपयुक्त  हैं

 ११५७७,  श्री  एम०  एल०  अग्रवाल  :
 हस्तशिल्प  मंड  कौर

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्र  यह  बताने
 खादी  तथा  ग्राम  उद्योग  मंडल  का  प्राथमिक

 की  कृपा  कि  अखिल  भारतीय
 कायें  परामर्श  देना  हैं  ।  किन्तु  नियमानुसार

 हस्तशिल्प  फला  मंडल  नें  अपने  दायित्वों
 जहां  कहीं

 भी  सरकार  इन  मंडल  के

 तथा  कार्य संचालन  के  लिए  कितने  व्यक्तियो
 विचारों  से  मतभेद  रखती  वे  उन  विषयों

 को  सेवा  कार्य के  लिए  रखा  है  ?
 पर  जहां  मतभेद  ह  सम्बन्धित  मंडल  से

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०  विचार  विमश  करते  हैं

 ao  :  सदन  पटल  पर

 विदेशी  औषधियां विवरण  प्रस्तुत  परिशिष्ट  १०,

 अनुबन्ध  संख्या  ९]
 ach S  प्रो०  डी०  ato  कपा

 अखिल  भारतीय  हस्तशिल्प  कला  मंडल  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  2242.0  में

 ११७८.  श्री  एम०  एल०
 भारत  में  आयात  को  गई  विदेशी

 औषधियों
 के  मूल्य  बताने  की  कपा  करेंगे  ?

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 अखिल  भारतीय  हस्तशिल्प  कला  टो ०  लगभग  १३  करोड़

 मंडल  जिसको  वाणिज्य  तथा  उद्योग  रुपये  ।
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 क्रोम  चमड़ा  बनाने  के  केन्द्र  नाईजीरिया  Ko

 उत्तरी  बराड़  rat  g;  ६००
 ११८०.  श्री  बादशाह  क्या

 नागालैण्ड  ०00
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  भारत  में  क्रोम  चमड़ा
 सरा वर्क  ३००

 बनाने  के  मुख्य  केन्द्र  कहां  कहां  हैं
 ?  सीयरा  card  Ko

 YX,o00 सिंगापुर
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टो०

 दक्षिणी  रोडे  दिया  ,24o
 टी ०  भारत  में  क्रोम  चमड़ा

 तंगनाईका  —  ५६  EE
 बनाने  के  मुख्य  केन्द्र

 हें  कानपुर  —
 यु गण्डा  ३  2,989

 तथा  मद्रास
 जंज़ीवार  और  पेम्बा  P4.SRR

 ब्रिटिश  वेस्ट  इंडीज़  २२७  ३६० ब्रिटिश  उपनिवेशों  में  भारतीय

 इस  विषय  में  सरकार  को  कोई
 ११८१.  श्री  रघुनाथ  क्या

 सूचना  नहीं  मिली  ह  इन  बस्तियों  में
 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 में  कितने
 दीघंकालीन  तक  रहने  तथा  वहां  रुचि  प्राप्त

 कि  ज़ीनत  भिन्न  ब्रिटिश  उपनिवेशों

 भारतीय  आज़ाद  ्  )  कर  लेन  के  भारतीय  इस  योग्य

 हो  गये  हें  कि  वे  संयुक्त  साम्राज्य  तथा  इन

 नहें  उन  safaaart
 बस्तियों के  नागरिक  बन  जायें  ।

 रिश्ता  के  अधिकार  प्राप्त  Q  अथवा

 जहां  तक  मलाया  का  संबंध  उस
 नही ं?

 उपनिवेश  सरकार  ने  स्वयं  अपने  नागरिकता

 प्रधान  मंत्री  जवाहरलाल  :  नियम  बनाय ेहूं  जो  १५  सितम्बर  १९५२

 भिन्न  भिन्न  प्रियंका  उपनिवेशों  में  को  लागू  हुए  ।  उन  भारतीयों  की  सम्पूर्ण
 बसे  भारतीयों  की  संख्या  जहां  तक

 जिन्हें  ३१  अगस्त  १९५२  को  मलाया
 स लब्ध  इस  प्रकार  की  नागरिकता  के  अधिकार  प्राप्त

 xr
 ust  Yo%,000

 ह  नन
 बर्नी  BRE

 मिस्र  में  भारतीय  चाय  बाज्ञार
 प्रिमिला  उत्तरी  योनियो  XS

 त्रि टिश  सुमाली  लौण्ड  ५५०
 ११८२,  श्री  रघनाथ  सिह  :  क्या

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 ब्रिटिश  गियाना  —  CAA

 कृपा  करेंगे  कि  कया  लंका  मिस्र  को
 सिरसा  Vo

 फिजी  —  चाय  का  होने  के  कारण  भारतीय
 P¥L,C0R २

 जिब्राल्टर  ४  र
 चाय  बाज़ार  विद्वेष  रूप  से  मिस्र

 गोल्ड  पोस्ट  R4o
 बरा  प्रभाव  पड़ा  हैं  ?

 हांग  कांग  ¥,4oo
 वष  १९५१-५२  में  मिस्र  में

 कितनी  भारतीय  तथा  लंका  की  चाय  का जमैका  २५,०००

 केनिया  Fo, 4VS
 आयात  किया  गया  ?

 मलाया  &YY,000  जनवरी  से  मार्चे  FE4R  तक  की

 मालटा  ३७  अवधि  में  मिस्र  में  कितनी  भारतीय  तथा

 मोरीसी  २७१,६३६  लंका  की  चाय  का  आयात  किया  गयी  ?
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 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  eto  रेडियो  व्यापारी  ae  द्वारा  दिये  गये  सुझाव

 टी ०  यदि  wea  पुछते  ११८३.  रघुनाथ  सिंह  :

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की का  तात्पयं  यह है  कि  मिस्र  को  भारतीय

 चाय
 का

 निर्यात  लंका  से  स्पर्धा  होने  के  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  को  ज्ञात  हे

 कि  अखिल  भारतीय  ऑडियो  व्यापारी  संघ
 प्रभावित  हो  चुका  ष

 तद  तो  ह  |  ad  t
 की  &  १९५३  को  दिल्ली  में  हुई

 नकारात्मक  है
 ।

 एक  सभा  में  भारतीय  प्रसारण  को  आ

 भारत  लंका  यदि  तो  क्या  सरकार  इन

 १०००  पांऊ  हों  १०००  पिंजड़ों  में

 १६५१  ० ४  रे
 २३,६४८  सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्री

 १९५२  ByR<4  २५,६५३
 केसकर ਂ

 :
 श्रीमान्‌  ,  समाचार

 आंकड़े  एकत्रित  किय  जा  रहे  कूछ  सुझावों  पर  सरकार  विचार

 हैं  और  सदन  पटल  पर  रखे  जायेंगे  |  कर  चुकी  और  वे  मानने  योग्य  न  थे  ।

 i
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 ला wud
 के  सभा

 मं  सूचना  के  हेतु  पूछना  चाहता  हूं
 १९५३

 पक  यदि  माननीय  सदस्य  बीमार  थे  तो  उन्होंने

 हिले  प्राय  ना  पत्र  क्यों  नहीं  भेज  दिया
 ?

 सदन  की  बैठक  सवा  आठ  बजे  समवेत हुई  अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बहुत  मामूली  बात

 हू  ।  आशा  है  सदस्यगण  भविष्य  में  इसका

 ध्यान  रखेंगे  ।

 2
 seq  कौर  उत्तर

 भाग  १)

 उद्योग  तथा

 संशोधन  विधेयक

 रटाए  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 ९-१५  पु०  म०  टी  ०
 कृष्णमाचारी  )  ड्  मं  प्रस्ताव  करता  ह

 किः

 अनुपस्थिति  अनुमान  तथा

 सभापति  महोदय  मुझे  माननीय  १९५१  में  संशोधन  का  विधेयक

 सदस्यों
 निम्नलिखित  सदस्यों  की  प्रवर  समिति को  ag  सूचना  देनी

 है
 सरदार  जोगेन्द्र  सिंह  सं०  स०  २०  २९  १९५३  तक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने

 अप्रैल  १९५३  तक  पूरे  ६३  दिन  अनुपस्थित
 का  अनुदेश  दे  सौंप  दिया  जाये :

 रहे  हू  और  २१  १९५३  को  उन्होंने
 श्री  एन०  ato  प्रो०  दीवान

 चन्द  श्री  बलवंतसिंह  श्री  गोविन्द

 ६३  दिन  की  अनुपस्थिति  की  अनुमति के
 लिये

 हरि  श्री  फूलसिंह  बी०ਂ
 प्रार्थना

 पत्र भेजा है
 ।  वह  बीमारी  के  कारण

 श्री  उपेन्द्रनाथ  डा०  जयन्ती लाल  rr

 सदन
 की

 बै  ठेकों  में  भाग  नहीं
 ले  सके  हैं

 |
 राम  श्री

 श्री

 क्यों  सदन  की  यह  इच्छा है
 कि  सरदार  सी०  श्री  भूपेन्द्र नाथ  श्री  भगवत

 जोगेन्द्र  सिह  की  १७  फरवरी  से  २०  श्री  राधेलाल  व्यास श्री  सत्येन्द्र

 यह  श्री  के  ०  जी०  श्रीमती १९५३  तक  ६३  दिन  की  अनुपस्थिति  क्षमा

 कर
 दी  जिसकी  उन्होंने  अपने  पत्र  में  तारके स्व री

 श्री  राघवेन्द्र  श्री

 प्रार्थना  की  है  ?  निवासराव  श्री  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन

 445  PSD
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 [sito  टी०  टी०

 श्री  जी०  आर०  श्री  सी०  आर०  इस  विधान  दूसरा  पहलू  विकास

 श्री  रणबीर  सिंह  श्री  परिषदों  का  गठन  था  ।  आरम्भ  में  यह॒  सुझाव

 त्रिभुवन  श्री  श्रीचन्द  fear  गया  था  कि  हमें  छ  परिषदें बनानी

 श्री  बैजनाथ  कुरील श्री  चतुर्भुज  वी  ०  चाहियें  ।
 अन्य  देशों  में  ये

 परिषदें  कैसी  चल

 श्री  विश्वम्भर  दयाल  श्री  रही  थीं  इस  बात  का  अध्ययन  करना  पड़ता

 सौभाग्य से  हमें  एक  ऐसा  विश  यज्ञ  मिल  गया श्री  दुर्गा चरण
 श्री  मंगल गिरि

 श्री  कमल  कुमार  श्री  जी
 ०

 डी०  सोमानी  जो  ब्रिटेन  में  इस  प्रकार  की  परिषदों  के  किये

 Sto  इन्दु भाई  बी०  श्री  कन् डाला  से  परिचित था  और  उसने  कुछ  थोड़ा सा

 श्री  चोइथराम  पी०  प्रारम्भिक  काम  कर  दिया  है  और  सरकार

 श्री  त्रिदिव  कुमार  श्री  बी०  को  यह  बता  दिया  कि  उसे इन  विकास  परिषदों

 गोपाल  राव  और  प्रस्तावक |  को  केसे  चलाने  चाहिए  |  इसके  साथ  ही  इस

 बात को  ध्यान में  रखते हुए  कि  जिस  देश में

 में  प्रारम्भ  में  यह  बतला  देना  चाहता हूं  थे  विकास  परिषदें पहिले  पहल  बनाई गई  थीं

 हूं  कि  यह  विधान जो  fr  १९५१  में  काफी  वहां  इन  का  इतिहास  बहुत  पुराना  मेंने

 वाद  विवाद और  गर्मा  गर्मी  के  बाद  पारित
 निजी  रूप  से  यह  अनुभव  किया  कि  सरकार  को

 किया गया  था  अब  लगभग एक  वर्ष  से  काय  इस  विषय में  सावधानी से  काम  करना  चाहिए

 कर  रहा  ह  ।  इसके  क्रियान्वित होने  का  सबसे
 हम  ने  दो  विकास  परिषदें  बनाई  एक

 पहिला  प्रमाण  उद्योग  मंत्रणा  परिषद्‌  का  गठन  डीज़ल  इंजिनों  के  सम्बन्ध  में  और  दूसरी

 ए  |  परिषद्‌  की  सब  से  पहिली  बैठक  मई
 उर्वरकों  के  सम्बन्ध  में

 |
 मुझे  यह  बताते  हुए

 १९५२  में  हुई  थी  और  इसकी दो  बैठकें हो  प्रसन्नता होती  है  कि  इस  सदन  के  एक

 चुकी  है  ।  समिति  ने
 दी  हुई  अनुभूतियों  की  नीय  सदस्य  के  सहयोग से  जो  कि  डीज़ल

 पड़ताल  करवाने  के  लिये  एक  उपसमिर्ति  इंज़िन  परिषद्‌  के  सभापति  दो  दिन  पुर्व

 बनाई  थी  ।  इस  उपसमिति  की  एक  बैठक  हो  इस  की  पहिली  बठकਂ  हुई  थी  ।  उर्वरक  विकास

 |  परिषद्‌  कीं  बैठक  बहुत  शीघ्र  ही  होगी  ।  और

 विकास  परिषदों  को  बनाने  से  पहिले  सरकार

 इस  विधान  का  दूसरा  पहलू
 इन  परिषदों  का  काम  देख  लेना  चाहती  है

 उपक्रमों के  लिये  पं  जीवन  की  अनुज्ञप्तियां देने

 का  काम  भी  काफी  अच्छी  प्रकार  चल  रहा  महोदय  अध्यक्ष  पद  पर

 इस  सम्बन्ध में  कितना काम  हुआ  हैँ  यह
 आसीन

 में  सदन  को  बतला  पुकारू  |  वास्तव  में  सरकार

 ने  यह  देखा  हू  कि  यद्यपि  कई  उद्योगों को  इस  इस  अधिनियम  को  क्रियान्वित  करने

 अधिनियम  के  अंतगर्त  पंजीयन  करवाने  की  में  कुछ  कठिनाइयां  हुई  हें  जिन्हें  में  इस  समय

 आवश्यकता  नहीं  किन्तु  फिर  भी  वे  अपना  बतलाऊँगा  |  अधिनियम  के  उपबन्धों

 पंजीयन  करवाने  के  लिये  उत्सुक यहां  तक  अर्थात्‌  धारा  १५,  १६  और  १७  से

 कि  सरकार  को  बहुत  से  आविदन  पत्र  लौटा  भी  हमें  कम  कठिनाई  नहीं  हुई  ।  धारा  १५  से

 देने पड़े  क्योंकि  सरकार  को  उन  उपक्रमों काਂ
 सरकार  को  कुछ  कारणों  के  होने  पर

 किसी

 पंजीयन  करने
 का

 अधिकार  नहीं  हूँ  |  भी  ग  की  जांच  का  अधिकार  मिल  गया
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 है  कारणों का  आधार  अधिकतर  इस  में  कई  मास  लगते  हू  और

 उद्योगों  का  यह  भय  था  कि  क्योंकि  सरकार  को  जब  उद्योग  पर  अधिकार  किया  जाता

 उद्योगों
 की

 जांच  की  काफी  सुविधा  मिली
 ऐसी  कोई  प्रक्रिया  ज्ञात  नहीं  की  गई  है  कि

 हुई  सरकार  उद्योगों के  मामले  सरकार  इसे  कसे  चला  सकती  है  ।  उस  में

 निजी पार्टियों की  रुचि  हूं  ।  उन  में  अंशधारियों

 में  बहुत  हस्तक्षेप  करेगी ।
 की  प्रबन्ध कर्ता  प्रतिनिधियों  की  रुचि

 तथा  करारों  से  उत्पन्न  होने  वाले  उनके

 जब  से  मेंने  इस  मंत्रालय का  कार्य  भार  कार  इन  परिस्थितियों में  सरकार  के  लिए

 सम्भाला  मे  उद्योगों  को  यह  आश्वासन  यह  अति  कठिन  हैं  कि  वह
 उद्योग

 पर

 देताਂ  रहा  हूं  कि  सरकार  इस  विधान का  कार  करे  और  उसे  उद्योग में  सुधार  करने
 के

 प्रयोग  दण्ड  देने  के  लिए  नहीं  करेगी  अपितु  लिए  या  देश  की  साधारण  अहं-व्यवस्था के

 हित  में  चलाय े। अधिकतर  विकास  के  लिये  ही  करेगी  ।

 एसा  होता  है  कि  जो  उद्योग  अच्छी  प्रकार
 इस  सदन  के  माननीय सदस्य  पूछ  सकते

 नहीं  चल  रहे  होते  उन  से  सम्बन्धित  लोग जो  हू  कि  इस  दिशा  में  में आप  ने  क्या  अनुभव
 कि उन  में  काम  नहीं  करते  इस  बात  को  अन- ्य

 किये  और  tar  क्यों  विचार  करते  हें  कि

 भव  करते  हें  कि  अमुक  उद्योग  ठीक  प्रकार
 इन  अधिकारों में  अब  संशोधन  होना  चाहिए  ?

 नहीं  चल  रहा  हू  और  सरकार को  उसे  ठीक
 में  केवल  एक  उदाहरण  बता  सकता  हूं  जिसमें

 करवाने में  सहायता  देनी  चाहिए  ।  तथापि  सरकार ने  धारा  १५  के  अन्तगंतत  पूर्व  सूचना

 हम  देखते  हें  कि  धारा  १५,  १६  और  १७
 दी  थी  ।  यह  इन्दौर  स्थित  एक वस्त्र

 के  अधीन  सरकार  को  जो  अधिकार मिले  हुए
 निर्माण शाला हूँ  ।  परन्तु  मुझ  यह

 ह  वे  बहुत  अपर्याप्त  वास्तव में  सरकार
 स्वीकार  करने  में  कोई

 को  किसी  उद्योग  की  स्थिति  की  जांच  करवाने
 कड़वाहट नहीं  कि  जब  किसी  इकाई  को  पूर्वे

 का  जो  अधिकार  मिला हुआ  हू  वह
 अधिक

 सुचना दी  जाती  सरकार  को  सम्पूर्ण स्थिति

 व्यापक  नहीं  ह  ।  माननीय  सदस्यगण  सदन  में
 पर  ध्यान  देना  पड़ता  हे  ।  सूचना के  जो

 इस  प्रकार  के  जिज्ञासात्मक wet  पूछते  हे
 परिणाम  क्योंकि  एक  बार  जांच  पड़ताल

 fee  अमुक  उद्योग में  उत्पादन  क्यों
 घट  गया  हो  जाने  यदि  हम  निदेश दे  देते  le  और

 और  यह  क्यों  नहीं  चल  रहा  ह  |  वीं  मान  धारा  उनका  पालन  नहीं  किया  तो  हमें  उद्योग

 १५  के  अधीन  कुछ  अधिकार  तो  मिले  हुए  को  अपने  हाथ  लेने  तथा  चलाने  के  लिये  तैयार

 किन्तु  वे  पर्याप्त  विस्तृत  नहीं  हे  ।  और  फिर
 होना  चाहिये

 ।
 यह  सरकारी  कार्यवाही  को

 इस  में  कुछ  निश्चित  प्रक्रिया  दी  हुई  है  जिससे
 क्षेत्र  सीमित  करता  है  ।  उस  उद्योग  को  अपने

 कि  सरकार  आपातिक  स्थिति  में  कार्यवाही
 हाथ  में  लेने में  कोई  बुद्धिमानी नहीं  है  जो

 नहीं  कर  सकती  ।  पहिले  हमें  जांच  करवानी
 अधिक  व्यय  वाली  है  कौर  चलाई

 पड़ती  तब  हम  उस  जांच  के  परिणाम  नहीं  जा  सकती  और  जिसमें  सरकार  को

 के  आधार पर  किसी  उद्योग  विशेष  को  निदेश
 अधिक  मात्रा  में  धन  लगाना पड़े  और  जहां

 दे  संकते  ह  और  उस  के  च्  यदिਂ  उन  aa  इसके  वे  मानिक  रूप  का  सम्बन्ध  vat

 निदेशों  का  पालन  न  किया  जाये  तो  सरकार  करने में  सरकार  की  वित्तीय  परिस्थिति

 उस  उद्योग को  अपने  हाथ  में  लेकर  चला
 अत्यन्त  असुरक्षित  है  ।  हम  उन्हीं  उद्योगों

 सकती है  ।
 के

 सम्बन्ध
 में  पूर्वे  सुचना  दे  सकते  हें  जिसके
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 बारे में  हमें  विश्वास  हो  उद्योग  का  आधार  में  वास्तव में  अड्डों  का  छत्ता  खड़ा  नहीं  किया

 दृढ़  हे  परन्तु  उसे  बुरी  प्रकार  चलाया  जा  रहा  है  ।  वास्तव में  में  अपने  आप  मियां  मिट्ठू बन
 और  हमें  उन  परिणामों  की  अनिवायंता  का

 सकता  कि  जनता और  रुचि  रखने

 भी  विश्वास हो  जो  उसके  तो  सरकार  को
 वाले  व्यक्ति मेरे  साथ  डा०  एस०  पी०  मुखर्जी

 उद्योग  अपने  हाथ में  लेना  पड़ेगा  |  हम  इन

 हालतों  में  राज्य  सरकार  हो  या  हम
 की  अपेक्षा जो  मुझ  से  पहिले  इस  कार्यालय में

 t—saT  चला  सकेंगे  |  कदाचित x
 थे  कुछ  अधिक  सज्जनता का  व्यवहार  करते

 एक  इकाई  को  पूर्व  सूचनाਂ  देने  का  यही  कारण  रहे हे  ।  हमें  केवल  तीन  विरोधात्मक  पत्र

 और  ज  से  कि  यह  इकाई का  आधार  प्राप्त  हुये  एक  भारतीय  व्यापार  तथा  उद्योग

 मण्डलों  की  फेडरेशन  से  और  अन्य  दो
 दृढ़ था  ।  उद्योगपतियों ने  विचारा  कि  इस

 सम्बन्ध  में  उन्हें  सरकार  के  साथ  अपनी  शक्ति  शिक  मन्त्रणा  परिषद्‌  के  दो  सदस्यों  से  स्वभावत

 नहीं  नापनी  और  मिल  पुनः  फेडरेशन  को  बड़े  शब्दों  में  विरोध  करना

 चालू  गया  ।  गत  ग्यारह  मासों  के  इन  पड़ता  और  दो  निजी  सदस्यों  से  जिन्होंने

 सब  अनुभवों ने  हमें  यह  प्रत्यक्ष  रूप में  दिखा  अपने  विरोधात्मक  पत्र  भेजे  हें  उन्हें  बड़ी

 धानी से  लिखा  ह  ।  मुझे  बड़ी  प्रसन्नता  है
 कि दिया  हूँ  कि  कुछ  संशोधन  करने  पड़ेंगे  ।

 अपना  विरोध  प्रकट  करने  में  उन्होंने  तथ्य  का

 इस  सदन  के  बहुत  से  माननीयਂ  सदस्य  जो  उल्लेख  किया है  कि  आजकल  एक  ऐसा

 पहिले  वहा ंथे  और  जो  पुराने  अधिनियम के  वरण  है  कि  व्यक्ति तथा  देश  महसूस  करता

 बार में  सब  कुछ  जानते  अवश्य  ही  सरकार  है  कि  सरकार  जल्दी  में  कोई  ऐसी  कार्यवाही

 के  प्रति  उसके  वर्तमान  प्रयत्न  में  सहानुभूति  नहीं  करेगी  जो  उद्योग  तथा  उत्पादन  में  वृद्धि

 प्रदर्शित  करेंगे  ।  क्योंकि  माननीय  मन्त्रियों ने  को  प्रभावित  करे  ।  सौभाग्य  से  आजकल  का

 जो  मुझ  से  पहिले  इस  कार्यालय  में  G—y  लगभग  यह  क्रम  है  |  यह  वह  प्रमाणपत्र  हू

 डा०  एस०  पौ ०  मुखर्जी  और  श्री  एच०  क े०  जिसके  लिये  यहां  माननीय  सदस्य  कहेंगे  कि

 महताब  का  निर्देश  कर  रहा  हुं--इस  विद्वेष
 हमें यह  नहीं  परन्तु  यह  वर्तमान

 व्यवस्था  पर  इतना  ध्यान  दिया  था  और  में  परिस्थितियों का  यह  परिचय  है  उसका  में

 जानता  हूं  कि  अब  में  क्रियात्मक  रूप से  ठीक
 अवध्य  स्वागत  करता  और  में  यह

 उसी  स्थान  पर  लौट  रहा  हूं  जहां  मेरे  माननीय  तुरन्त  कहना  चाहता  हूं  कि  मेरी  इच्छा  यह

 मित्र  डा०  एस०  पी०  मुखर्जी  ने  आरम्भ  किया  ह--और  में  समझता  हूं  कि  यही  सरकार  की

 और  केवल  इस  कारण  प्रयत्न  नहीं  किये
 इच्छा  हू--कि  हम  विचारों  की  उस  स्थिरता

 गये  हमें  विभिन्न  रुचियों  का  भी  यथोचित  का  बिगाड़ना  नहीं  चाहते  जो  अब  उन  व्यक्तियों

 ध्यान  रखना
 था  |

 अब  हम  महसूस  करते  हें  के  मस्तिष्क में  है  जिन  पर  उद्योग विकास  का

 न्यूनतम  अधिकार  जिन्हें  सरकार  इस  दायित्व है  ।  में  एक  बार  फिर  उस  आश्वासन

 विशेष  व्यवस्था  को  सफल  बनाने  के  लिए  को  दुहराता  हुं  कि  जो  मेंने  पहिले  दिया
 था  कि

 चाहती  हैं  वे  हें  जो  सदन  में  प्रस्तुत  संशोधन  सरकार  बिना  आवश्यकता  के  उद्योग-प्रक्रिया

 विधेयक में  दिये  गये  हे  में  हस्तक्षेप  नहीं  करेगी  |  हमारे  पास

 में
 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मुझे  हर्ष हू  आवश्यक  व्यक्ति  नही ंहें  और  इसके

 रिक्त  उस  इकाई में  सरकार कि
 मेंने  इस  व्यवस्था  को  पुनर्स्थापित करने
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 क्षेत्र  करने  में  कोई  बुद्धिमानी  नहीं  है  जिसका  नाइयां  जो  इस  प्रकार  (१)  अनुदेश

 उत्पादन  ठीक  जहां  उत्पादन  में  वृद्धि  हो  जारी  किये  बिना  और  उसके  पालन  की  प्रती  क्षा

 रही  जहां  मजदूरों  के  साथ  अच्छा  व्यवहार
 किये  बिना  ही  एक  ऐसी  स्थिति में  जहां

 होता  और  मज़दूरों  तथा  मालिक  बीच  कालीन  की  आवश्यकता  सरकार

 व्यवस्था  सम्भालने  का  और सम्भाव  हों  ?  इस  प्रकार  के  किसी  भी  उद्योग

 में  सरकार  के  किसी  भी  सदस्य  ara  (२)  रकार  द्वारा  व्यवस्था  सम्भाले  जाने  के

 कप  करना  उसका  केवल  पागलपन  है  ।  अतः  परिणामस्वरूप  वीं  मान  विधि  की  बारीकियों

 की में  एक  बार  फिर  कहता  हूं  कि  इस  संशोधन

 से  हमारी  इच्छा  अपने  अधिकारों  को  बढ़ाना

 नहीं  हे  ताकि  में  हाथ  बढ़ा  कर  उन  व्यक्तियों
 मेरा  विचार  है  कि  इस  में  न्यूनाधिक

 रूप  में  संशोधन  विधेयक  के  प्रमुख  उपबन्ध को
 गरदन  से  पकड़  सकूं  जो  यहां  वहां  सरकारी

 नीति  के  प्रति  विरोध  प्रकट  करते  है  ।  हमारी  स्पष्ट  किये  गये  हें  ।  जेसा  में  बतला  भी  चुका

 इच्छा  राजनीतिक  या  सरकारी  अधिकारों  का  जहां तक  मेरा  सम्बन्ध  हैं  इस  से  एक  ऐसी

 स्थिति  प्रकाश  में  आ  जाती  हूँ  जो  बहुत  ही इस  दृष्टि  से  प्रयोग  करने  की  नहीं हे  कि  उद्योगों

 के  ढांचे  में  भारी  परिवहन  कर  दिये  जायें  |  सुखद ह  और  जहां  सदन  के

 पतियों में  विश्वास  पैदा  करने  अथवा  इस  सदन
 यह  केवल  प्रगति  करते  हुए  देश  की  अथ

 के  माननीय  सदस्यों  को  विश्वास  दिलाने व्यवस्था  को  सुधारने  और  एक  लोकहितकारी

 राज्य  के  उद्देश्यों को  प्राप्त  करने  की
 जिन्हें  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नेकनीयती

 पर  कुछ  सन्देह  हो  रहा  प्रश्न  आता  मुझे

 इस  सिलसिले  में  में  उद्योग  सम्बन्धी
 यह  कहने  में  हम  हो  रहा  हे  कि  पत्रिका  में  कही

 पत्रिका  को मस दमी  से  कुछ  पंक्तियां  पढ़  कर
 गई  बात  से  अधिक  दाऊद  कहने  का  मेरा

 सुनाना  चाहता  चुनावी  मेरा  यह  अनुभव  प्राय  यद्यपि  इस  पत्रिका  की  नीति

 @  कि  उक्त
 पत्रिका

 विशेष  रूप  से  सरकारी  कारी  नीतियों  का  अनवरत  समान  नहीं

 नीतियों  का  जहां  तक  उद्योगों  और  वाणिज्य  करती |

 का  सम्बन्ध  के  पक्ष  में  नहीं  कही  जा  सकती

 अब  उन  उपबन्धों  के  सम्बन्ध  में  जो
 क्योंकि  इस  में  यह  अनुभूति  प्रकट  की  जाती

 है  कि  हम  पर  कदाचित्‌  समाजवादी  मित्रों
 इस  विधेयक  में  आ  चके  संक्षेप  में  कुछ  एक

 शाब्द  कहूंगा  |  इन  उपबन्धों पर  जोर  देने  की
 का  प्रभाव  पड़ा  इस  पत्रिका के  १८

 अप्रैल वाले  अक  में  एक  लेख  छपा  है  जो
 कोई  भी  आवश्यकता  नहीं  कयोंकि  ये  बहुत

 तथा  सरकारी  नीति  का  समर्थन  नहीं  ही  सीधे-सादे  किन्तु  मुझे  इसलिये  इनकी

 व्याख्या करनी  पड़  रही  हे  कि  कहीं  इन  का
 और  इस  में  कहा  है  :

 निर्देश  किये  बिना  मुझ  पर  अदिष्टता का  दोष

 किसी भी  रूप  में  उक्त  विधेयक  न  मढ़ा जाय  ।  इस  विधेयक के  खण्ड २  में

 का  यह  नया  खण्ड  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  जो  परिभाषा दी  गई  हू  उस  से  यही  स्पष्ट  होता

 बात  का  अधिकार  प्रदान करता  हू  कि  वह  है  कि  यह  industrial

 अड़ियल  औद्योगिक  उद्यमों  की  व्यवस्था  और  undertakingsਂ  क (वत मान  औद्योगिक

 नियंत्रण  सम्भाले  ताकि  वर्तमान  विधि  की  एकਂ  पर  लागू  होगी  ।  इस  अधिनियम में

 कई  जगहों पर  इस  प्रकार  की  दाब्दावली आई टी  दूर  हो  जाय
 ।  वैधानिक  उपबन्धों  की

 अनुपस्थिति  में  सरकार  के  समक्ष  दो  और  इसीलिये  परिभाषा  की  आवश्यकता
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 eto  टी०

 खण्ड  2  (ii)  articleਂ
 विदेशी  विनिमय  होगा

 तो
 उन्हें  सरकार  से

 पी  )  की  परिभाषा देता  है  ।  यह  एक  आज्ञा  मांगनी  पड़ेगी  ।  किन्तु  एसी  बात

 ऐसा  विषय  है  जिस  से  किसी हद  तक  भी  सरकार  के  ध्यान  में  न  लाई  क्योंकि

 फहमी  हो  सकती  किन्तु  हम  अनुचित रूप  वे  शायद  ऐसा  कहें  कि  कोई  भी  पे  सा  नहीं

 से  कोई  भी  ग़लत  फहमी  पैदा  नहीं  करना  चाहते  देना  चाहते  पी  अधिकार  शुल्क
 की  अदायगी

 खण्ड २  के  उपखण्ड  (1)  में  से  सम्बन्धित  मात्र  करार  सरकार  के  समक्ष

 article’  की  परिभाषा
 नहीं  करार  की  बात  तभी  होती

 जब

 देने  का  यत्न  किया  गया  है  ।  में  माननीय  सदस्यों  पैसा  देना  पड़ता  है  ।  हम  चाहते  हें  कि  ऐसे

 को  यह  सुझाव  दूंगा  कि  वे  उक्त  विधेयक  के  मामले  भी  अनुज्ञप्ति  देने  वाली  समिति  के

 खण्ड ६  के  साथ  इस  उपबन्ध  को  पढ़  क्योंकि  समक्ष  रखे  और  हम  यह  भी  चाहते  है

 वही एक  लागू  खण्ड  अधिनियम की  वर्त  मान  कि  वे  हमें  यह  बतायें  कि  वे  किस  प्रकार  का

 धारा ११  के  उपबन्धों से  इस  बात  का  अधिकार  शुल्क  उस  के  अनुसार  किस

 स्पष्टीकरण  नहीं  होता  कि  establish  प्रकार  की  और  कितनी  अदायगी  करनी  होगी

 a  new  industrial  undertaking
 ''

 ताकि  अनुसूची  के  क्षेत्र  में  आने  वाले  औद्योगिक

 नये  औद्योगिक  उद्यम  को  स्थापित
 उद्यम  को  जब  विस्तार  मिले  सरकार

 शब्दावली में  वस्तु  निर्माण करने  वाले  को  उसका  चले  और  सरकार  विशेष

 वे  उद्यम  जो  भिन्न  अनुसूचित  उद्योगों  की
 रूप  से  उसकी  आज्ञा  दे  ।  मेरे  विचार  हें  कि  इस

 श्रेणी
 में  अथवा  वे  वस्तुयें  जिन  पर  व्यापार  तथ्य  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  कि  हम  औद्योगिक

 fare  अधिनियम  की  परिभाषा  के  अनुसार  क्षेत्र की  प्रगति  पर  पुरा  पुरा  नियंत्रण रखना

 कोई  न्या  चिन्ह  लगा  अथवा वे  वस्तुयें  जो
 चाहते  यह  एक  महत्वपूर्ण  उपबन्ध  हू  |

 नये  एकस्व में  आती  भी  समा  जाते  हैं  ।

 यह  उपबन्धित  हुआ  कि  अनुज्ञप्ति  या
 खण्ड  ३  में  धारा

 ४
 के  लोप  का  उल्लेख

 आज्ञा  प्राप्त  की  जानी  अथवा  इस

 प्रकार  की  कोई  वस्तु  तैयार  करने  से  पहले
 माननीय  सदस्य  इस  बात  से  नहीं  डरें

 ।

 जब  हम  घारा  ४,  जो  विशिष्ट  पूंजी  के  उद्योगों

 उस  उद्यम  को  मौजूद  अनुज्ञप्ति  या  आज्ञा  में
 तक  ही  अनुज्ञप्ति  देने  वाली  समिति  की

 उचित  संशोधन  कराना  और  इस

 अधिनियम  के  प्रयोजन  के  लिये  इन्हें  नई

 गतिविधियों  का  क्षेत्र  सीमित  करती  का

 लोप  करते  तो  हमारा  ऐसा  अभिप्राय  नहीं
 वस्तुओं की  संज्ञा  दी  गई  है

 ।
 में  एक  उदाहरण

 कि  हम  प्रत्येक  उद्योग  वह  चाहे  कितना  भी

 दे  कर  इस  सम्बन्ध का  स्पष्टीकरण
 छोटा  शामिल  करना  चाहते  हों  ।

 करूंगा  |  हमारे  इस  देश  में  देशी  और
 ऐसा  हो  सकता है

 कि  पू  जी
 किन्तु  चालू

 विदेशी  कई  ऐसे  कारखाने हे  जो  कोई  भी

 नई  वस्तु  अथवा  नये  ढंग  की  नये  नाम  की
 पंजी  बहुत  अधिक  हो  सकती  ह  |

 हम  ने  यह  अनुभव  कियां  कि  उचित रूप  से
 वस्तु  बनाने  से  नहीं  रोके  जा  सकते  ।  भले  ही

 इन  सभी  परिस्थितियों  की  परिभाषा  दी  जानी

 दांत  का  दंतलेप  at  दंतपिष्टि  हो
 ।

 और  हम  उसਂ  धारा  द्वारा  यह  काम

 उसका कोई  नया  नाम  fear  गया  और
 कराना  चाहते  हें  जो  विम  शक्तियों  के  मामलों  के

 वे  अनुज्ञप्ति ले  विदेशी  निर्माता  की  वह  सम्बन्ध  og  |  इस  सिलसिले में  सदन  से

 वस्तु  बेचें
 ।  यदि इस  में  किसी  प्रकार  का

 क्षमा  मांगना  चाहता  हूं  कि  उद्देश्य  तथा  कारण
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 विवरण  में  विमुक्ति  सम्बन्धी  धारा  २९  बी  मन  में  कदाचित्‌  सन्देह  पैदा  होंगे  ।  में  माननीय

 के  बदले  भूल  से  धारा  २८  छपा  है
 ।

 चुनांचि
 सदस्यों  ध्यान  बारा  १५  की  ओर  आकर्षित

 करूंगा जिस  में  यह  बताया  गया  हू  कि  जहां प्रस्तुत  धारा  २९  बी  धारा  २८,  जो  मौलिक

 रूप  से  विमुक्ति  सम्बन्धी  धारा  का  केन्द्रीय  सरकार  की  यह  राय  ह  किसी
 भी

 पित  और  इससे  वे  ही  मामले  निपटाये  अनुसूचित  औद्योगिक  के  उद्यम  उत्पादन  में

 जायेंगे  जो  धारा
 ४

 के  लोप  हो  जाने  पर  प्रस्तुत  कमी हुई  हू  उसकी  निर्मित वस्तु  की  बनावट  में

 होंग  विशेष  gra हुआ  अथवा  मूल्य  में  बढ़ोतरी

 होने  की  सम्भावना  वहां  वे  नोटिस
 खण्ड  ४  वास्तव में  विस्तृत  रूप

 से  कोई  बात  समझाता है  ।  अधिसूचित  किये  जारी कर  सकते  सदन  के  माननीय सदस्य

 जाने  वाले  पंजीयन काल  से  इसका  सम्बन्ध  हैं  ,  यह  समझ  लेंगे  कि  ऐसी  बात  बहुत  हद  तक

 वित्तीय  आयोग  की  उन  जो
 और  माननीय  सदस्य  इसे  समझ  भी  सक

 उद्योगों  पर  सरकार  द्वारा  और  संरक्षित

 इसी  प्रकार  खण्ड
 ४

 में  भी  विस्तार  उद्योगों  पर  तट  कर  आयोग  द्वारा

 और  बारीकी  की  बात  हैं  |
 जाने  वाले  नियन्त्रण  से  सम्बन्धित

 खण्ड  ५  में  कई  आवश्यक  मामलों  के  पर  आधारित है

 पंजीयन  के  लोप  का  अधिकर  दिया  गया है  |

 धारा  १५  का  दूसरा खण्ड  २
 इस  में  कोई  भी  तुक  नहीं  कि  समय-समय  पर

 हू  जिसका  पाठ  वत  मान  रूप  में  इस  प्रकार  है  :
 पैदा  होने  वाली  परिस्थितियों  पंजीयन  के

 लोप  अधिकार  के  बिना  ही  अनुज्ञप्ति  देने

 वाले  अधिकारी  सार्थों  का  पंजीयन  करें  |  कि  कोई  औद्योगिक  उद्यम  इस  प्रकार  प्रबन्धित

 हो  रहा  हे  जिससे  उन  उपभोक्ताओं या  उनकी
 खण्ड  ८  तो  विमान धारा  १३  का  संध शो

 ठोस  संख्या  जिन  के  लिये  वे  वस्तुयें  या  किसी

 गीत रूप  है  ।  ठोस  विस्तारों की  अनुज्ञप्ति  भी
 भी  प्रकार  की  वस्तुयें  बनाई  जाती  हूं  अथवा

 दी
 जाती  है  ।

 जसा  मेंने  नई  वस्तु के

 सम्बन्ध में  ठोस  विस्तार के  पर  हर  बार
 उत्पादित  होती  के  हितों  को  भारी  आघात

 या  क्षति  पहुंचने की  संभावना  हाथी

 विवाद  किया  जाता  है  ।  यह  विशेष  खण्ड

 ठोस
 विस्तारों

 की  अनुज्ञप्ति के  सम्बन्ध  में  ह  अपने  रूप  में  यह  भी  बहुत

 और
 यह  दिखाता ह  कि  सरकार की  दृष्टि  में  विशद  किन्तु  यह  सिद्ध  करना  बहुत  कठिन

 ठोस  विस्तार  कौनसे  हैे--यद्यपि हमारे  पास  होगा  कि  उपभोक्ताओं को  किस  प्रकार  हानि

 इसके  बाद  एक  और  खण्ड  आता  है  जो  यह  पहुंची  है  ।  यह  एक  ऐसा  मामला  हू  जिस  में

 सरकार  को  इस  बात  का  निश्चय  करना बताता हैं  कि  इन  मामलों में  सरकार की  राय

 ही  अन्तिम है  ।  चाहिये कि  सरकारी  हस्तक्षेप  आवश्यक  है

 अथवा  नहीं  |  हम  चाहते  हें  कि  उक्त
 खण्ड  १०  अनुसूचित  उद्योगों  की  जांच  उपधारा  का  निम्नलिखित रूप  में  संशोधन

 करने
 का

 अधिकार  प्रदान  करता  है  ।  मेरा  a

 विचार है
 कि  मुझे  इस  पर  ज़रा  सा  विस्तार पूर्ण

 वक्तव्य  देनाਂ  पड़ेगा  मेने  बताया  ay  औद्योगिक  उद्यम  जिसकी

 धारा  १७  में  के  परिवर्तनों को  छोड़ कर  प्रबन्ध-व्यवस्था  इस  ढंग  की  हो  कि  वह

 यह  ऐसा  एक  और  खण्ड  है  जिस  से  जनता  के  सम्बद्ध  अनुसूचित  उद्योग  अथवा  सार्वजनिक
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 टी०  टी०  कृष्णमाचारी ]

 के  लिए  बहुत  ही  अधिक  ध्वंसकारी  प्रकार  चला  सकता  है  जो  उसके  ऋणी  हैं  ?

 हो  ।  aaa  संभालने  से  हमारी  स्थिति  लगभग

 वही  है  ।  वहां  उन्हें  उन  उद्योगों  को  सम्भालना
 में  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  यह

 पड़ता  है  क्योंकि  वे  साहुकार  और  यहां  मुझे
 बहुत  विशद  कितु  आपको  ag  जान  लेना

 इसीलिये  ऐसा  करना  पड़  रहा  है  क्योंकि में
 चाहिये  कि  इससे  केवल  जांच  होगी  ।  सत्य  तो

 यह  है  कि  समवाय  अधिनियम  जैसे  इसी  प्रकार
 आसधारी  में  इसी  ब।त  पर  जोर  दूंगा  कि

 के  अन्य  अधिनियम  इस  प्रकार  के  कई  मामलों

 सरकार  की  स्थिति  एक  आसधारी  से  अधिक

 की  नहीं  ।  में  निषिद्ध  क्षेत्रक  ओर  नहीं  जाना
 में  अंशधारियों  को  अधिकार  देते  है--यद्यपि

 इस  काम  के
 चलाने

 में  काफ़ी  लग  जाता
 चाहता  न  तो  राष्ट्रीयकरण के  सम्बन्ध  में  या

 इसके  विपक्ष  में  कोई  बात  कहना  चाहता
 है  ।  समवाय  अधिनियम  को  संशोधित

 हां  ठेठ  शब्दों में  इतना
 तो

 बता  देना  चाहता  हूं
 किया  जाय  ताकि  नियंत्रण  करने  वाला  सरकारी  कि  कभी  भी  इस  उपबन्ध  को  उद्योगों  के
 अधिकारी  इस  ढंग  से  काम  करे  जेसा  यहां

 राष्ट्रीयकरण  के  लिये  प्रयोगਂ  में  नहीं  लाया
 बताया गया  है  ।  में  जानता  हुं  कि  यही  एक

 जाएगा  निहित  हित  वाले  यदि  वे  चाहें  तो
 उपबन्ध  जो  उस  दूसरे  यानी  धारा  १७  के

 संशोधन को  छोड़  कर  जिस  का  में  उल्लेख
 इस  बात  का  आश्वासन प्राप्त  कर  सकते हैं

 जब  भी  हम  उद्योगों  का  राष्ट्रीयकरण  हम
 कर  चुका  हूं  किसी  हद  तक  अश्रान्त

 बहुत  ही  स्पष्ट  और  सीध  ढंग  से  करेंग  |  किन्तु
 धारणा  पैदा कर  देता  है  ।  किन्तु इस  बात  में

 ये  विशेष  उपबन्ध  जेसा  में  सदन  में  अनेक  बार

 कोई  तुक  नहीं  कि  सरकार  के  पास  ऐसे  अधिकार
 कह  चुका  उद्योगों  को  चालू  रखने  के  लिये

 हों  जिन्हें  वर्तमान  उपधारा
 के

 अन्तर्गत
 ही  बनाये  गये  और  आसधारी के  रूप  में

 वर्गीकृत  किया  गया  क्योंकि  ऐसा  करने
 काम  करना  ही  हमारा  अभिप्राय हू

 |
 से  हम  कहीं  भी  नहीं  पहुंच  व्यावहारिक

 रणतया  हम  न्यायालय  के  समक्ष  यह  मांग

 दृष्टि  से  यह  बिल्कुल बेकार  पड़  चुका है  |  करेंगे
 कि  किसी को  वसूली पर  नियुक्त  किया

 जाय  |  किन्तु  हम  वे  सभी  बातें  इसी  समय  नहीं
 की  आवश्यकता  है

 कर  सकते  क्योंकि  एक  ओर  तो  हमारे  पास

 उतना  समय  नहीं
 और

 दूसरी  ओर  उन

 जो  इस  प्रकार  की  कार्यवाही

 में  इस  विशेष  मामले  पर  विचार  कर  चुका  से  संगत  नीतियों  के  सम्बन्ध  में

 में  यह  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  कि  यह

 नया  अध्याय--अध्याय  ३  ए  वस्तुतः  एक  भिन्न
 आशंकाओं  और  खतरों  को  जन्म  का

 न्यायालय  भी  नहीं  हो  तो  ऐसी

 रूप  में  धारा  १७  का  दूसरा  रूप  है  ।  यह

 औद्योगिक  वित्त  निगम  अधिनियम  में  के

 परिस्थिति में  सरकार  को  ही  इस  बात का

 एकमात्र  निर्णय  करना  चाहिये  कि  देश  की
 तत् सदृश  उपबन्धों  का  एक  प्रतिरूप  हैं  ।

 अथ  नीति  के  कौनसा  विशेष  उद्योग
 हो  सकता  है  कि  अनुकरण ही  चापलूसी  का

 सर्वश्रेष्ठ  रूप  और  इसके  लिये  में  उन  ठीक  रहेगा  और  उसी  को  चालू  रखना  चाहिये  ।

 लोगों को  श्रद्धांजलि  भेंट  करूंगा  जिन्होंने  श्रमिकों  और  प्रबन्धकों  के  बीच  भिड़न्त

 इसे  बनाया  उस  सारे  का  यह  भाव  है
 :  और  प्रबन्धक

 कहें  :  हम  उद्योग को  ही  बंद  कर
 औद्योगिक  वित्त  निगम  उन  उद्योगों  को  किस  देंगे--क्योंकि  वे  श्रमिकों  उकसाना
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 हैं  ।  समय  समय  पर  इस  प्रकार  की  श्री  तुलसीदास  किलाचन्द  ने  एक  प्रदान  किया
 था

 स्थिति  पैदा  हो  सकती  है  मं  इस  बात  का  उल्लेख  कि  कुछ  कपड़ों  के  मूल्य  नियंत्रण  के  सम्बन्ध  में

 भी  करना  चाहता हूं  कि  अध्याय २  एका  तो  छूट  दे
 दी

 गई
 अन्य  के  वारे

 संविधि  पुस्तक  में  होना  ही--हां  यदि  सदन
 में  सरकार  कब  छूट  देगी

 ?

 इस  प्रकार  की  अनुमति  दे  तो--किसीे  प्रकार
 श्री  तुलसीदास  पश्चिम

 का  दुराचरण  न  होने की  प्रत्याभूत है  ।
 मेरा  अभिप्राय  मूल्य  नियंत्रण  से  नहीं

 कुछ  मामलों  में  हम  इस  का  प्रयोग  कर
 अपितु  उत्पादन  नियंत्रण  से  है  ।

 सकते हैं  ।  में  इस  बात  को  चाहता हूं  कि  सरकार
 श्री  ato  टी०  कृष्णमाचारी  :  वह  बहुत के  पाप  ऐसे  अघिकार  हों  कि  वह  यह  देख  सके

 औद्योगिक  इकाइयां  भली  प्रकार  से  से  प्रश्न  करते  हें  कि  कभी  कभी  मूल्य  तथा

 उत्पादन  के  विषय  में  भ्रान्ति  हो  जाती  है  । काय  करती  हैं  यह  बात  दूसरी  है  हम  उन

 अधिकारों  का  प्रयोग  चाहे  न  करें  |  में  इन  में  जानता हूं  कि
 वे  मूल्य  नियंत्रण  तथा

 उपबन्धों  के  सम्बन्ध  में  जो  किः  सदन  के  तत्सम्बन्धी  विषय  के  बारे  में  aga  से  प्रदान

 लाय हें  ।  में  समझता  हूं  कि  उन  का  उत्तर औद्योगिक  वित्तीय  निगम  अधिनियम  के

 सिलसिले  में  पारित  कर  दिये  श्रमिक  मुझ  दिन  देना  होगा  ।  यही  कारण

 ह  कि  मेरे  मन  में  भ्रान्ति  उत्पन्न  हुई  है  ।
 नहीं  कहूंगा  ।

 wa  में  अ्रध्याय  ३  को  लेता हूं
 ।

 यह  बहुत ही  उचित  प्रश्न  है
 ।  मूल्य

 इस  सम्बन्ध में  में  सदन  के  सदस्यों को  इस  नियंत्रण  केवल  नियंत्रण  के  लिए  ही  लागू  नहीं

 बात
 का  श्राइवासन  देता हूं  कि  हमारा  विचार

 किस  इस  से  होने  वाली  कठिनाइयों

 सरकार  के  शिकार  बढ़ाने  का  नहीं  है  |  को
 में  जानता  हुं  ।  कभी  कभी  ऐसा  होता है

 सारभूत  प्रदाय  ate  fe  मूल्य  जिसे  हम  अधिकतम  समझते  हैं

 नियम  जिन  व्यय गमन  सन्‌  १९४५४  में  यह  न्यूनतम  मूल्य  कों  काय  करता  है  और

 होगा  इस  के  ARAM  aT  सरकार  द्वारा  उपभोक्ता  को  जिसे  कि  हम  लाभ  पहुंचाना

 मूल्य  नियंत्रण  का  प्रयोग  किया  जाता है
 और  चाहते हूं  बाजार  में

 उस  वस्तु  के  मूल्य  में

 राज्य  परिषद  के  सहयोग  से  वस्तुओं  का
 प्रति  स्पर्द्धा न  होने  के  कारण  निश्चय  ही  उसे

 प्रदाय  तथा  मूल्य  श्रधघिनियम  का  प्रतिबंध
 रणधीर  मूल्य  देना  पड़ता  है

 ।  ऐसा  आजकल

 नवीकरण किया  जाता  है
 ।  हम  देखते

 हें
 कि  कपड़ा  उद्योग  में  हुंग्रा है  |  ।  वितरकਂ  व्यापार  में

 प्रसूति  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  विभिन्न  इकाइयों  के  लिए  हमें  मूल्य  की  सोमा

 के  उत्तरदायित्व  इतन  विस्तृत  हैं  कि  मूल्य  निर्धारित  करनी  पड़ती  है  कौर  यह

 नियंत्रण  अधिकार  के  बिना  उत्तरदायित्व  की  भाविक  ह  कि  सरकार  को  काफ़ी  उदार

 gta  नहीं हो  सकती  ।  में  जानता हूं  कि  सदन  के  होना  पड़ता  है  किन्तु फिर  भी  उस  पर  कृपणता

 माननीय  सदस्यों  ने  कई  बार  पुछा है  किਂ यह  का  आरोप  लगाया  जाता  है  ।
 एसा  हो

 नियंत्रण  कयों  जब  अ्रापने  इस  में  गया  है  किः  उन  क्रय  वस्तु झ्र ों  जिन  पर

 एक  दिशा  में  इस  में  छूट  दे
 दी

 है
 तो

 दूसरी  भ्रांत
 से  मूल्यਂ  नियंत्रण  उठा  लिय  गया  व्यापार

 भी  इस
 में  छूट  क्यों  नहीं  दे

 देते  पी
 मूल्य  नियंत्रण  की  सीमा  कम  हो  गई  है

 ।
 बहुत  कुछ  ग्रंथों में

 में  छूट  का
 प्रश्न  अथवा  इसके  प्रयोग  का  मामला  इस  का  लाभ  उपभोक्ता  को  मिलता  है

 ।
 ऐसी

 तो  किसी  विशेष  उद्योग  झ्रावश्यकताओं  कोई  बात  नहीं  है  कि  सरकार  द्वारा  नियंत्रण

 तथा  इस  ae  के  संप्रग  के  द्वारा  करन ेसे  ही  लाभ  होता  हो  ।  उद्योगों  के  भविष्य

 उस  दिन  में  विकास  बारे में  दूसरी  बात भी  है  :
 PSD
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 टी०  टी
 ०

 जैसा  किः  वाणिज्य  उद्योग  मंत्रालय  केਂ  देखेगा  कि  बुराइयां  अधिक  से  अधिक  दूर  की

 में  इस  समय  विशेष  विषय  पर
 अनुदानों की  मांगों  के  बारे  में  उत्तर  देते  हुए

 में  ने  सदन  में  कहा था  कि  सरकार  को  उद्योगों  अधिक  कहना  अच्छा  नहीं  समझता  |

 को  बढ़ाने  तथा  संस्थानों  के  स्थापन  में  प्रोत्साहन

 देने के  क्षेत्र में  सक्रिय  रूप  से  प्रवेश  करना
 परिभाषा  के  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  जेसा  कि

 मेंने  पुर्व  में  wer  था--वास्तविक  विकास
 होगा  ।  यदि  सरकार  ऐसा  करती  है  तो

 सरकार  तभी  इन्हें  लाभदायक
 क्या  नई  वस्तु  है  इस  मामले  म

 सरकार  स्थिति  न्यूनाधिक  अन्तिम
 अथवा  यह  देखेगी  कि  इन्हें  किसी  भी  प्रकार  से

 होगी  शौर  खंड  १३  का  सम्बन्ध  इस  विशेष

 कोई  हानि न  हो  कौर  इसके  लिए  मूल्यों पर

 नियंत्रण  करना  पड़ेगा  |  दूसरी  are  यदि
 विषय से  है  ।

 यह  विवरणी  की  प्रत्याभूति  देती  जैसा  कि  दूसरी  चीज़ें  तो  न्यूनाधिक  अनुवर्ती  हैं  ।

 भविष्य  में  हम  कुछ  चुने  हुए
 उद्योगों  हम  ने  बहुत  सी  धारियों  1TH  २३  से

 में  करें  तो  प्रत्याभूति  न  मांगने  का  एक  ही  रास्ता  art  वाली  कई  धांराशों को  पूर्ण  रूप  से

 है  र  वह  है  दिय हुए  मूल्य  ऐसे  हों  जिन  में  बदल  दिया  है
 ।

 खंड  १६  तथा  उसकेਂ  पश्चात्

 प्रत्याभूत  मांगन  की  कोई  संभावना  ही  न  हो  |  के  खंडों  का  सम्बन्ध  परिभाषा  के  प्रश्न  से

 अधिकारों  का  आदेश  निगम अतएव  मूल्य  नियंत्रण  को  इस  प्रकार  की

 अधिक  नीति  का  आ्रान्तरिक  अंग  होना  पड़ेगा  करने  अपराधों  का

 और  उस  सरकार  का  भी  जो  भविष्य  में
 ~

 भ्र दाल तीं  के  क्षेत्राधिकार  आदि

 बनेगी  |  यह  केवल  इतनों  अ्रधिक  परवाह  ये  खंड  वास्तव  में  उन  अधिकारों  का  दूसरा

 जो  उस  विधान  के  संशोधन  करने  में  जिसे  रूप है  जो  कभी  सारभूत  प्रदाय

 श्रधघिनियम  के  अ्रन्तगंत  सरकार  को कि
 में  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  कर  रहा  करने से

 यह  उद्योग  तथा  विनियमन )
 प्राप्त  तथा  मूल्य नियंत्रण  के  कामों  के

 अधिनियम हो  अथवा  चाय  नियंत्रण  लिए  अवश्यक  है  ।

 नियम  अथवा  अन्य  कोई  दूसरा  अधिनियम

 अरब  हम  मूल्य  नियंत्रण  करने  के  अधिकार
 में

 ने  नियुक्ति  खंड  की  शर  निर्देश  किया

 od  क्योंकि  में  उस  समय  की  बात  सोच  है  जिस  के  सम्बन्ध  में  उद्देश्य  ौर  कारणों  के

 विवरण में  छपाई  की  भूल  हो  गई  है  ।  यह रहा हूं  जब  कि  मुझे  यहां  नहीं  कराना  पड़ेगा

 मेरे  सदन  वस्तु भ्र ों  के  तथा  मूल्य
 २९  होनी  चाहिए ना  कि  २८  ada

 अधिनियम का  जीव न  बढ़ाने  के  लिए  और  समय
 खंड  मूलधारा  की  अपेक्षा  थोड़ा  where  विस्तृत

 के  बारे  में  भी  कहना  जब क
 जैसा कि  हम  उसे  निकाल रहे  हें  अथवा

 सारभूत  प्रदाय  अधिकार  )  की  यह
 किसी  भी  ददा  में  खंड ४  को  निकालना

 चाहते हैं  । गड़बड़  तथा  वे  युद्धकाल  की  Masa ry

 को  देखते  हुए  सरकार  को--श्रोत  उस  सरकार

 को  जो  किं  सर्वप्रिय  सरकार  नहीं  Y—fre
 संशोधन  के  उपबन्धों  का  यह  संक्षिप्त

 वर्णन  है  ।  एक  बार  फिर  में  यह  बतला  देना अधिक  दिन तक  नहीं  पौर  उस  समयਂ

 हमें  उचित
 रूप  से  आयोजित  मूल्य  नियंत्रण

 चाहता  हुं  कि  संशोधन  यद्यपि  स्वयं बड़े

 पूर्ण हें  फिर
 भी  इनका  उद्देश्य  न  तो  क्रांतिकारी

 का  एक  नया  ढंग  बनाना  होगा जो  क  यह  है  और  न  सरकार  को  ऐसी  गोपनीय  शक्तियां
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 देता है  far  जिन का  प्रयोग  उद्योगों  को  हानि  देश में  श्रमिक  व्यवस्था  का  जो  संतुलन  है

 पहुंचाने  के  लिए  किया  जा  सके  ।  अधिनियम  को  उस  को  बिगाड़ना  पसन्द
 नहीं  करती

 ।  मेरा

 जिसे  सदन  ने  पारित  किया  था  कौर  उस  के  विचार है  कि  इस  राज्य  में  जो  अपने

 कल्याण  राज्य  दावा  है निर्देशों  के  अनुसार  एक  वर्ष  तक  क्रियान्वित

 करने  के  उपरान्त  हम  देखते  हैं  कि  ये  संशोधन  संतुलन  नाम  की  कोई  वस्तु  आजकल

 आवश्यक  नज़र  नहीं  जाती  ।  में  ्  करता  हूं  कि

 माननीय  मंत्री  उन
 स्वार्थों

 निहित  स्वार्थों
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  FAT  सान्त्वना के  लिए  wat  विषय  से

 कि  उद्योग  तथा
 कुछ  दूर  चले  गय  |  उन्हो ंने  बताया था  कि

 अघिनियम  PEXe  में  संशोधन  करने  का

 विधायक  निम्नलिखित  सदस्यों  की  प्रवर  समिति
 दो वर्ष  पुर्व  मुख्य  सधी  नियम  अत्यन्त

 मुझे  सदेह है  किਂ  माननीय मंत्री  ने  अपना

 को  २९  १६५३  तक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  प्रस्ताव  रखते  प्रौढ़  उस  का  समर्थन  करते  समय

 करने  का  अनुदेश  देक'र  सौंप  दिया  जाय  :
 कुछ  ऐसी  बातें  कही  हैं  जिन  से  हमारा  सन्देह

 श्री  एन०  वी०  प्रो  ०  दीवान चन्द  इस  प्रकार  के  विधान  के  बारे  में  सरकार  के

 श्री  बलवन्त  सिंह  श्री  गोविन्द  इरादों के  प्रति  कौर भी  दृढ़ हो  गया  है  ।  हम

 हरी  श्री  फूलसिंह  बी०  यह  बात  नहीं  कहते  fe  हमारे  देश में  एकदम

 को  उपेन्द्रनाथ  STo  जयन्ती लाल  सीधे  रूप  में  राष्ट्रीयकरण हो  सकता

 किन्तु  में  यह  नहीं  समझ  सका
 कि

 माननीय  मंत्री नरभेराम  श्री  अब्दुस  श्री

 एस०  सी०  श्री  भूपेन्द्र नाथ  श्री  को  निहित  स्वार्थों  के  बारे  में  श्रीनिवासन  क्यों

 भगवत  Al  श्री  राधेलाल  देना  चाहिए  ?  उन्हों ने  कहा  कि  यदि

 निहित  cate  कोई  झ्रादवासन  चाहते हैं  तो श्री  श्री  के०  जो०

 श्रीमती  तारकेश्वरी  श्री  वे  aaa wa  ले  लें  यह  पग  न  तो

 ax
 श्री  विकास  राव  श्री  राजेश  अब  ही  पौर  न  भविष्य  में  ही  उद्योगों  के

 राष्ट्रीय  करण  के  बारे  में  होगा  ।  इस  से  तो  यह प्रसाद  श्री  जी०  कार

 श्री  सी०  कार  श्री  रन वीरसिह  प्रकट  होता  है  कि  हवा  किधर को  यह  रही

 श्री  त्रिभुवन  नारायन  सिह  श्री  श्रीचन्द  इस  से  होता है  कि  हम  किस  प्रकार

 श्री  बैजनाथ  श्री  चतुर्भुज
 उन  सदस्यों  से  दूर  हट  रहे  हे  जो  कि

 वी०  श्री  विशम्भर दयाल  देश  के  सामने  हेंजेसा कि कि  2e¥s  के  यौगिक

 श्री  श्री  दुर्गा चरन  श्री  नीति  सम्बन्धी  से  प्रकट  है  जी

 मंगला  गिरी  श्री  कमल  कुमार
 किसी  प्रकार  भी  क्रांतिकारी  नहीं  कहा  जा

 श्री  जी०  डी०  श्री  इन्दु भाई  ato  सकता t

 श्री  कंडा सा  श्री  चौथ  राम
 Meo  दी०  कृष्णामाचारी  :

 पी०  श्री  त्रिदिव  कुमार

 श्री  वी०  कौर  प्रस्तावक  ।
 करण  के  हेतु  में  कहना  चाहता हुं  कि  यह

 प्रयोग  में  ort  वाला  हथियार  नहीं  है  ।  में

 श्री  एच०  एन०  मुकजीं  वास्तव  में  सरका र  की  किसीਂ  नीति  में  प  रिश्ते

 उत्तर-पूर्व )  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा है  कि  नहीं  कर  रहा हुं
 ।  जो  कुछ

 में  ने  कहा यह
 sare  की  प्रचलित  स्थिति  में  सरकार  था  कि  यह  वह हथियार नहीं

 जिस  का  कि

 बहुत  अधिक  हस्तक्षेप  नहीं  करेगी  ate  वह  इस  में  प्रयोग  ।
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 श्री  एच०  एन०  जो  कुछ  तो  योजना  के  लिए  प्रतिवर्ष  २००  करोड़

 माननीय मंत्री  कहते  हें  उसे  में  स्वीकार  करता  हूं  रुपया  इकट्ठा  जा  इस  में  भी

 किन्तु  जब  से  औद्योगिक  नी  ति  वक्तव्य  १€  ४८
 सन्‌  FE4 2  के  विधेयक  को  कठोर  बनाने  के  लिए

 जारी  किया  गया  है  तब  से  सरकार  की  कुछ  प्रयत्न  किये  गये  अतएव  उन  भ्रंश ों  तक

 कायंवाही  इस  प्रकार  की  रही  है  कि  जनता  के  मं
 इस

 का  स्वागत  करता हूं  ।

 दिल  में  सन्देह  उत्पन्न  हो  गया है  कि  हमारी

 आर्थिक  व्यवस्था  को  नया  रूप  देने  का  कोई
 सरकार  का  ध्यान  में  इस  घात  की  शोर

 वास्तविक  विचार  नहीं  अपनी  आधिक
 श्रावित  करना  चाहता  हूं  कि  यह  बहुत  ही

 व्यवस्था को  नया  रूप  देने  के  सरकारी
 ग्रावश्यक  है  कि  राज्यों  द्वारा  व्यापार  करने

 निश्चय  के  आघार  पर  ही  हम  इस  विधेयक
 का  क्षेत्र  जाय  ।  उदाहरण

 के
 लिए

 हम  चीन  को  लेते  हैं  यह  स्पष्ट  है  कि  वहां जो कि  सदन  के  सामने  है  स्वागत  करने  को

 तयार  हें  ।  राज्यों  एवं  औद्योगिक  धंधे

 बहुत  ही  महत्व  के  रोक  ग्रतएवं  यह  सिद्ध

 हम  जानते  हें  कि  यह  विधायक  बहुत
 हो  गया  है  कि  हम  को  wa  निजी  क्षेत्रों  पर

 शरीर  श्रमिक  अ्राशरित  नहीं  रहना  चाहिए  ।
 महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  योजना  आयोग  ने

 स्पष्ट  रूप  से  निर्देश  कर  दिया  है  कि  मुख्य
 योजना  में  यद्यपि  यह  स्पष्ट  कर  दिया  गया  है  कि

 गेर  सरकारी  क्षेत्रों  के  अ्रनुसूचित  कार्यक्रम  को
 साधन जो  कि  इस  बात  को  देखने  के  लिए  किਂ

 उद्योगों  के  गर  सरकारी  क्षेत्र  इस  के  द्वारा  १०  म०  qo

 बनाये  गये  विकास  कार्यक्रम  को  सुचारू  रूप
 कार्यान्वित  करने  की  योग्यता  पर  हम  निर्भर

 से  कार्यान्वित  कर  पाति  हें  अथवा  वह  करते  प्रो  समस्त  योजना  तथा  सरकार

 है  उद्योग  तथा
 की  साधारण  नीति  में  हम  गैरसरकारी

 अ्रधिनियम  झर  इसलिए  यह  बहुत  श्राव्य
 क्षेत्रों  के  प्रति  उदारता  की  नीति  देखते  हें  ।

 है  कि  यह  उद्योग  तथा  विनियमन )  Y  समझ  में  यह  नहीं  प्राता  कि  गैर  सरकारी
 अधिनियम को  ate  भी  कड़ा  बना  दिया जाय  क्षेत्रों  के  प्रात  इतनी  उदारता  क्यों  बरती

 जहां  तक  कि  इस  अधिनियम  को  इस  संशोधन
 जा  रही  है  जब  कि  उन  का  बर्ताव  किसी  भी

 के  द्वारा  कठोर  बनाने  की  बात  है  वहां  तक  हम
 रूप  में  प्रशंसनीय नहीं  रहा  है  ।  उदाहरण

 इस  का  स्वागत  करते हें  जब  हम  देखते हें  के  लिए  लोहा  तथा  इस्पात  उद्योग  के  विकास

 fe  एक  ate  विधेयक  को  फिर  से  मान्यता
 की  ही  कहानी  ले  लीजिए  ।  यह  भी  एक  गेर

 ही  गई  है  कि  यथेच्छा  करता  तथ  व्यवस्था
 सरकारी  क्षेत्र  इस  ने  स्थिति  पर  इस

 वास्तविक
 एवं  सच्चे रूप  से  की  गई  किन्तु  प्रकार  से  प्रभाव  जमा  लिया है

 कि  हमारे

 gag  ग्रोवर  हम  सरकार  का  विचार  aia

 व्यवस्था  को  अच्छा  बनाने  के  लिए  तीब्र तर
 देश में  मूल  उद्योगों  के  विकास  में  कोई  उन्नति

 नहीं हो  सकी  है  ।
 एवं  प्रभावशाली  पग  उठाने  का  नहीं  देखते  ।

 उदाहरण  के  लिए  में  कहूंगा  fe  उद्योगों  के  सन्‌  SEVER  में  उद्योग  मंत्रालय  ने  एक

 लि  के  बारे  में  कोई  सीमा  नहीं  है  जिस  का  वक्तव्य  जारी  किया  था  जिस में  कहा  था  कि

 कॉंग्रेस  सरकार ने  2eVc  के  उद्योगਂ  सरकार का  विचार  एक  नई  व्यवस्था चालू

 विधेयक में  प्रस्ताव  किया  था  ।  यदि  उस  विधायक  करने का  है  जिस के  द्वारा  स्वदेशी  इस्पात

 उत्पादन  को  बढ़ाकर  १०  लाख  टन  करने  का  है के  अनुसर  उचित  रीति  से
 काय  किया गया  होता
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 दो  वैकल्पिक  योजनाएं  विचाराधीन  हे--एक  बात है  ।  इस  प्रतिवेदन  से  पता  चला  है
 कि

 तो  १०  लाख  टन  शक्ति  की  इकाई  की  स्थापना  कृषि  सम्बन्धी  औजारों  के  बनाने  की  हालत  भी

 तथा  दो  संयंत्र  चालू  करना  जिन  में  से  बड़ी  असंतोषजनक  है  ।  उन्नति  शर  कृषि

 प्रत्येक  की  शक्ति  ५-५  लाख  टन  हो  ।  सम्बन्धी  औजारों के  उत्पादन  को  बढ़ाने को

 राष्ट्रीय  ख्याति  की  तीन  इंजीनियरिंग  फर्म  दृष्टि  में  रखते  हुए  जो  महत्व  दिया  गया  है

 की  सेवाएं  इस  सम्बन्ध  में  शी  घ्राण  जांच  करने  वह  हमारे  देश  के  लिए  बहुत  ही  आवश्यक
 है

 के  लिए  प्राप्त  कर  ली  है  झ्र  उन्होने  कार्यों  किन्तु  उत्पादन  कौर  वर्ष  PEYW—AR  में

 की  प्रणाली  के  विषय  में  जो  वहां  स्थापित  भारतीय  उद्योगों  की  संस्थापित  शाक्ति  में

 की  जायेंगी  उस  के  सम्बन्ध  में  अपना  प्रतिवेदन  जो  मतभेद  है  वह  बहुत  ही  गम्भीरता  के  साथ

 सरकार  को  दे  दिया  है  ।  तथा  वहाँ  विचारणीय  विषय  है  ।  में  aa करता  हूं

 वास्तव  में  कार्प  कर  रही  हैं  ।  उन्होंने  जांच  कि  माननीय  मंत्री  इस  का  ध्यान  रखेंगे  श्र

 देखें  fe  विकास  परिषदें  वास्तव  में का  कां  समाप्त  कर  दिया  |  सरकार

 तीन  महीनों में  इस  के  बारे  में  निर्णय  उत्पादन  के  विकास  के  लिए  कार्य  करती  हैं  ।

 करेगी  ।

 ऐसा  सन्‌  १९४९ में  कहा  गया  था
 विकास  परिषदों  का  दूसरा  vet

 उद्योगों  के  लिए  स्थिति  ते  करने  का  है  ।  इस मध्य  प्रदेश  तथा  उड़ीसा  में  दो  कारखानों  की

 योजनाएं पूरी  कर  दी  गई  ।  उन  के  लिए  स्थान
 मामले  में  भी  हम  उद्योगपतियों पर  निरभर  रहते

 हें  ak  यहां तक
 कि

 कभी  बहुत  ही का  चुनाव  भी  हो  गया  किन्तु  तीन  वर्षों  तक

 वहां  कुछ  नहीं  हो  सका  क्यों  कि  गैर  सरकारी  विचित्र बातें  हो  जाया  करती  हें  ।  गेर  सरकारी

 क्षेत्र  इस  सोच  में  आ  गये  और  उन्हों  ते
 क्षेत्रीय  उद्योगपतियों  की  विचित्र  नीति  जो  कि

 उद्योगों  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  उन्हों  ने
 वेदन  किया  कि  सरकार इस  क्षेत्र  में  कुछ  न

 करे  और  इस  प्रकार  गेर  सरकारी  क्षेत्रों  को  अपनाई  उसका  हवाला  एक  माननीय

 सदस्य  ने  सदन  में  दिया  था  |  उदाहरण  यह  है
 जो  लाभ  होते  है  उन्हों न  बांटा  जाय

 कि  त्रावणकोर में  तथा  आसनसोल के  निकट
 हम  जानते  हें  कि  विकास  परिषदों  के

 अमोनियम  का  एक  एक  कारखाना  है  ।  ये

 बहुत  से  काम हैं
 ।  में  श्रीराम  करता  हूं  कि

 नाननीय  मंत्री  उन  से  इस  प्रकार  का  व्यवहार
 दोनों  कारखाने  कनेडियन  श्रलमोनियम

 कम्पनी fro  के  अन्तर्गत  कार्य कर  रहे  हैं
 ।

 करते  होंगे  कि  वे  ग्रसना  कार्य  अच्छी  तरह

 करें  |
 मल मोनि यम के  बनाने  में  मुख्य  वस्तु  विद्युत

 है  जो  कि  त्रावणकोर  कारखाने  में  १/८

 विकास  परिषदों  के  दो  मुख्य  कार्यो-उत्पादन  प्रति  यूनिट  मिलती  है  जबकि  आसनसोल

 में  विकसित  करता  होगा  ।  इत  asia  a  में
 कारखाने  में  इस  के  चार  गुने  दाम  पर  मिलती  है

 |

 माननीय  मंत्री  का  ध्यान  उन  के  विभाग  के  आसनसोल का  कारखाना  कोयला  क्षेत्र  में  है

 पिछले  वर्ष  के  प्रतिवेदन  की  कौर  रात  झर  वहां  वितरण  संस्थाएं  नहीं  हें  श्र

 करना  चाहता हूं  जिस  में  TT  १९५१  तथा  maga वहां  विद्युत  का  खर्चा  ०
 '

 २  जाना

 2eyYe  के  भारतीय  उद्योगों  के  उत्पादन  के  यूनिट  से  अधिक  नहीं  होना  चाहिए  ।

 विषय  में  हवाला  दिया  गया है  ।  इस  प्रतिवेदन

 से  पता  चलता है  कि  सन्‌  १९४५२  में  २७  इस  कम्पनी  को  प्रौद्योगिक  वित्त  निगम  नें

 कारखानों  की  वृद्धि  हुई  है  जब  कि  उत्पादन  में  ५०  लाख  रुपये  का  ऋण  दिया  ।  wa

 कमी
 हुई

 यह  बहुत  संतोषजनक  ज़रा  इस  कम्पनी  के  काम  के  बारे  में  सुनिये  ।
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 श्री  एच०  एन०

 त्रावणकोर  फैक्टरी  कच्चा  माल  बिहार  से  हुए  हम  अपनी  श्रेय-व्यवस्था  नियंत्रण

 मंगाती  थी  कौर  वहां  से  उसे  न्नावराकोर  व  संचालन  उन  के  हाथ  में  नहीं  सौंप  सकते  ।

 लाकर  एलुमिनियम  तैयार  किया  जाता  यदि  हम  अपनी  विकास  परिषदों  को  कुछ

 फिर  बर्तन  बनाने  के  लिये  वह  कलकत्ता  भेजा  प्रभावपूर्ण  बनाना  चाहते  हे  तो  हमें  विभिन्न

 जाता  था  ।  बिहार से  श्रावगाकोर और  उद्योगों  में  लोगों  के  प्रतिनिधियों  का  सहयोग

 कोर  से  कलकत्ते  का  रेलवे  का  भाड़ा  ही  प्राप्त  करना  इस  विधेयक

 ६००  रुपये  प्रति  टन  Aaya  पड़ता है  ।  में  कर्मचारियों  व  sonar  के

 हमारी  सरकार  इसे  बराबर
 ४००

 रुपये  निधियों  का  उपबन्ध  है  परन्तु  हम  समझते

 प्रति  टन  के  हिसाब  से  श्रमिक  सहायता  a  किः
 यह  काफ़ी  नहीं  ।  में  चाहता हूं  कि

 इन

 देती  रही  थी  ।  इस  से  पता  चलता है  कि  परिषदों  की  संख्या  बढ़ाई  जाये  और  इन्हें

 यदि  हम  गैर  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  पर  सारा  जगह  जगह  स्थापित  किया  जायें  ।

 काम  छोड़  देंगे  तो  क्या  हालत  होगी  ।  यदि

 हम  उद्योगपतियों  पर  ही  निसार  करेंगे  भ्रौर  कुछ  स्वार्थी  पक्षों  को  यह  आपत्ति  है  कि

 चूंकि  विकास  परिषद्‌  के  काम  को  बड़ी
 विकास  परिषदों  का  कार्य  स्वतन्त्र  रूप  से

 नहीं  चलायेंगे  तो  इन  परिषदों से  कोई  लाभ  नहीं
 कुशलता  के  साथ  चलाया  जाना  आवश्यक  है

 निकल  सकता  |
 शर  चूंकि  सरकार  इन्हें  नहीं  चला  सकेगी

 इसलिये  अन्तत  सारा  काम  इन  उद्योगपतियों

 arm  उद्योगपति  हमारी  योजना  से  रही  छोड़ना  होगा  ।  में  समझता  हूं  कि  यह

 चीज  ग़लत  है  ।  हमारे  देश  में  कार्य  कुशल बहुत  खदानें  |  सरकार  की  होती  इस  प्रकार  की

 है  कि  उद्योग धन्धों  के  क्षेत्र  से  आम
 लोगों

 का
 लोगों  की  कमी  नहीं  शर  यदि  हम  इन  का

 कोई  विशेष  सम्बन्ध  नहीं  रहता  ।  सहयोग  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  करें  हम

 अपनी  सरथ-व्यवस्था  सुचारू  रूप  चला इकानमिस्ट ने  ्  एक  सम्पादकीय  लेख

 में  लिखा  है  कि  योजना  के  बारे  में  जनता  से  सकने  में  सफल  हो  सकते

 उत्साहित  होने  के  कहना  बेकार  है

 मैनेजिंग  एजेन्सियों  के  प्रति  सरकार  का क्योंकि  में  इस  को  उद्योगपति  ही

 क्रियान्वित  करेंगे
 ।  श्री  जी०

 डी०  बिड़ला  जो  उदार  व्यवहार  में उस  का  विरोध  करना

 चाहता  हूं  ।  इन  मैनेजिंग  एजेन्सियों  ने  श्राम ने  भी  यही  विचार  प्रकट  किया  है  कि  निकट

 भविष्य  में  देश  अरे-व्यवस्था  का  पुरा
 तौर पर  जिस  तरह से  किया  वह

 नियंत्रण  और  संचालन  उद्योगपतियों  द्वारा  ही  उन्हें  इस  प्रकार  के  विद्वेष  व्यवहार  का  पात्र

 नहीं  बनाता  ।  में  विशेष  से  ब्रिटिश
 किया  ।  उन  का  कहना  था  कि  गैर

 सरकारी  क्षेत्र  ही  इस  भारी काम  को  अपने  मैनेजिंग  एजेन्सियों  की  भर  ध्यान  दिलाना

 ऊपर ले  सकता है  ।  झप ने  स्वयं  ने  कहा  है  कि  चाहता  हूं  जिन्होंने  कलकत्ते  में  अपना  सिक्का

 लोगों  सेगोन  कर  स्रावश्यक  नहीं  ;  यह  पूरी  तरह  जमाया  हुआ  है  ।  बहुत  सी  ब्रिटिश

 काम  गैर  सरकारो  क्षेत्र  पर  ही  छोड़ा  जा  कम्पनियां  एक  दूसरे  से  मिल  गई  ह  भ्र  ae

 रहा  है  ।  में  हूं  इस  पर  बड़ी  वे  शौर  afer  शक्तिमानों हो  गई  हे  ।  भ्रांकड़े

 गंभीरता  से  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।
 देखने  से  हमें  पता  चला  है  कि

 ये  कम्पनियां

 उद्योगपतियों  की  जो  नी
 ति  रही  है  कौर  उन्होंने  लाखों

 प्रौढ़  करोड़ों रुपया  लाभ  में  कमाती हे

 जिस  तरह  से  किया  है  उस को  देखते  यदि हम  वास्तव में  देश  का  विकास
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 चाहते  2  तो  हमें  इन  मैनेजिंग  एजेन्सियों  पर  करने  के  लिये  तैयार  परन्तु  हम  यह  जानना

 इन  ब्रिटिश  मैनेजिंग  एजेन्सियों  पर  चाहते हे  कि  सरकार  वास्तव  में  सही  रास्ते

 निगरानी  रखनी  होगी  ।  पर  है  या  नहीं  ।
 यदि  हमारा  इस  विषय में

 सन्देह  दूर  हो  तो  हम  सरकार को
 कुछ  दिन  हुए  इस  सदन  में  कार्टेक्स  कौर

 यथा  सम्भव  सहयोगਂ  देने के  लिये  तैयार  ह  ।

 उस  के
 द्वारा  विशाखापटनम में  तेल  साफ़

 करने  का  कारखाना  स्थापित  करने  के  बारे  में  इस श्री  क०  क०  देसाई

 एक  प्रश्न  का  उत्तर  दिया  गया  था  ।  उस से  विधेयक  पर  हमें  अपन  देश  की  स्थिति  और

 पता  चलता  था  कि  सरकार  ने  कार्टेक्स  को  यहां के  वातावरण  को  ध्यान में  रख  कर

 यह  विश्वास  दिलाया  है  कि  लगभग  २४५  वह  विचार  करना  चाहिये  ।  सरकार  की  औद्योगिक

 तक  उस  का  राष्ट्रीयकरण  नहीं  होगा  ।  उत्तर  नीति  १९४८  में  घोषित  की  गई  ata  इस

 नीति  के  साथ  देश  की  प्रजातन्त्रात्मक  व्यवस्था
 से  कुछ  ऐसा भी  पता  चलता  था  कि  वह  कम्पनी

 उद्योग  विनियमन  )  के  शिखाधार  पर  योजना  अयोग  आधिक

 १९  ५१की  gy  से  १८  तक  की  धारा त्रों  विकास  के  बारे  में  कुद  सिफ़ारिशें  रखी  ह  |

 से  मुक्त रखी  गई  है  इस  सम्बन्ध में  कुछ  आद्योगिक  अथवा  कृषि  सम्बन्धी  विकास  के

 खास  बात  कहना  नहीं  चाहता  परन्तु  इतना  बारे में  किसी  विधान  पर  बहस  करते समय

 जरूर  कहूंगा  कि  सरकार  उसे  कुछ  हमें  अपने  देश  की  स्थिति  को  ही  ध्यान  में

 रियायत  देना  सोचती  है  साफ़  साफ़  कहे  रखना  चाहिये  ।  दूसरे  देशों  मे  क्या  हो  रहा  है

 और  अपनी  स्थिति  स्पष्ट  करे  |  ar  क्या  किया  गया  है  उस  पर  हमारे

 विचार  करने  से  लाभ  नहीं  ।  हम  अरपना  स्तर

 इस  विधेयक  का  हम  स्वागत  करने  के  करना  अपनी  aris  व्यवस्था

 लिये  dare  क्योंकि  इस  में  १९४१  के  ठीक  करनी  है  कौर  यहां  की  हालत

 अधिनियम  के  उपबन्धों  को  कुछ  सख्त
 सुधारनी है  इसलिये  हमें  wat  यहां  ay  स्थिति

 बनाया  गया  परन्तु  साथ  ही  में  इतना  भी  को  ही  ध्यान में  रख  कर  समस्पाओं पर विचार पर  विचार

 कहुंगा
 कि  इस  में  उद्योगपतियों  पर  बहुत  सारी

 करना  चाहिये  ।

 बातें  छोड़ी  गई  ह  जो
 कि

 हमारे  देश  के  लिये

 बहुत  हितकर हैं  ।
 जहां  कि  वर्तमान  विधेयक  का  सम्बन्ध

 मेरा  निवेदन है  कि  TC ENCICOLE के  अधिनियम  में
 में  चाहता  हूं  कि  भ्रनुसुची  में  चाय  जैसे

 उद्योगों को  भी  रखा  जाये  ।  मुझे  मालूम  है
 जो  संशोधन  किया  जा  रहा  है  वह  ठीक  है  ।

 उद्योगपतियों  को  अपना  रवैया  बदलना
 कि  चाय  के  बारे  में  एक  विधेयक  विचाराधीन

 है  फिर भी  हमारा  ख्याल  है  कि  चाय  बागियों  यदि वे  ऐसा  नहीं  करते  तो  हमें  कानून

 के  प्रबन्धकों  के कुव्यवहार  के  बारे में  सरकार  ने  बना  कर  उन  के  साथ  भी  अधिक  कड़ाई

 बरतनी  होगी  |  वर्ष  १९४५१  के
 बाद  जो

 समुचित  व्यवस्था  नही  को  है  ।

 स्थिति  हुई  है  उसी  के  कारण  इस  विधेयक

 हम  चाहते हें  कि  सरकार  साहस  के  का  लाना  आ्रावश्यक  हुमा है  ।  माननीय

 साथ  त्रांग  बढ़े  और  जनता  के  कल्याण  को  मंत्री  ने  कहां  कि  उद्योगपति इस  farts

 ध्यान  में  रख  कर  देश  की  श्रेय-व्यवस्था का  के  बारे  में  बेकार  tara न  करें  ।  उन्हें  इत

 पुनर्निर्माण  करे  ।  जहां  तक  इन  उद्देश्यों  की  प्रकार  AAT  रू  से  आइ तापन  क्यों

 पूर्ति  का  प्रश्न  है  हम  सरकार  की  सहायता  दिया  जाये  जन
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 के०  के०

 को  इत  डरने  को कानून  की  सब  से  महत्वपूर्ण  घबराये  हूं  ।  में  जानता  हूं

 ज़रूरत नहीं  जो  ठीक  तरह  से  काम  कर  रहे  ह  कि  स्वार्थी  पक्ष  यह  कहेंगे  कि  सरकार  ज़रूरत

 परन्तु  ऐसे  लोग  हें  जो  शायद  प्रिया  से  ज्यादा  रार  जा  रही  है  ।  परन्तु  उन्हें  जान

 रवैया  न
 बदलें  प्रौर  यह  क़ानून  उन  पर  नियंत्रण  लेना  चाहिये कि  wa  समय  बदल  गया है  कौर

 रखने के  लिये  ही  लाया  गया  है  ।  मं  समझता  ये  लोग  wal  मनमानी  नहीं  कर  सकते  ।

 हूं  सरकार  धारा  १५  तथा  संशोधित  घारा  में  आद्या करता  हूं  कि  धारा  १५ व  १७  के

 १८  क  के  अ्न्तगत  कार्यवाही  करने  का  ग्त्तगत  सरकार  जो  अधिकार  ले  रही

 विचार  रखती  है  ।  धारा  १८  क  उस  समय  आवश्यकता पड़ने  पर  बह  उन  का  श्रव्य

 लागू  होगी  जब  सरकार  समझेगी कि  कोई  प्रयोग  करेगी  |

 विशेष  उद्योग  या  फैक्टरी  ठीक  तरह  से  काम
 इन  दाब्दों  के  साथ  मं  विधेयक  का  सेन

 नहीं कर  रही  है  ।  इस  थारा  के  श्रन्तगंत

 सरकार  उद्योग  को  अपना  कब्ज़े  में  ले  सकती
 करता हूं  ।

 ह  यदि  सरकार  जांच  करे  के  बाद  इस
 श्री  तुलसीदास  :  में  इस  विधेयक  के  बारे

 एक  दी  बातें  कहना  चाहूंगा  |  इस  में  जो  व्यापक नतीज  पर  पहुंचेगी  कि  फैक्टरी  का  प्रबन्ध

 ठीक  नहीं  हो  रहा  है  प्रौढ़  वह  लोक-हित  में
 संशोधन  रखे  गये  माननीय  मंत्री  हें

 न्यायोचित  नहीं  ठहरा  सके  ।  मेरा  अभिप्राय
 काम  नहीं कर  रही है  तो  इस  विधेयक के

 redid  उस  के  लिये  उस  फैक्टरी  या  उद्योग  यह  नहीं  कि  में  इस  विधेयक  के  सब  खंडों  के

 विरुद्ध  त्र
 &  |  कुछ  खंडों  की  आवश्यकता  हो का  ले  लेना  अ्रासान  हो  जायेगा  |  पहले  की

 तरह  उसे  एक  विशष  विधायक  लाने  की  सकती हैं  |

 कता  नहीं  रहेगी  ।
 मूल  विधेयक  १९५१  में  पारित  किया

 संबोधित  धारा  १४५  के  अ्रन्तगंत  यदि  गया  था  और  इसे  लागू  हुए  अभी  केवल  एक

 वर्ष  हुआ  है  ।  में  नहीं  समझ  सका  कि  इतने  थोड़े
 कार  यह

 *  मांगी  कि  कोई  फैक्टरी  या  उद्योग

 समय  के  बाद  इस  संशोधक  विधेयक  को  लाने
 लोक-हित  में  कार्य  नहीं  कर  रहा  तो  वह  उसमें

 की  HA  आवश्यकता  पड़  गई  हे  ।  यह  विधेयक जांच  कराये  जाने  के  अ्ादद क  दे  सकती है  ।

 मुझे  बम्बई  और  राजस्थान
 अधिनियम  की  ३२  धाराओं  में  से  लगभग

 १५  को  संशोधित  करता  st  इसके  अतिरिक्त
 की

 कई  कपड़ा  मिलों  के  बारे  में  मालूम है

 जिन  का  प्रबन्ध  ठीक  नहीं  चल  रहा  है  ।  एक
 दो  नये  अध्याय और  भी  हू  ।  मुझे इस  तरह

 सारे  अधिनियम को  बदल  देने का  कोई  कारण
 आयोजित  भ्रंश-व्यवस्था  में  जब  उत्पादन  का

 लक्ष्य  निश्चित  कर  दिया  गया  है  किसी  नहीं  दिखाई  क्योंकि  उत्पादन  तो  बढ़

 रहा है  ।  माननीय  मंत्री  का  उद्देश्य  यह  है  कि
 मिल-मालिक  दवारा  बुरे  प्रबन्ध  के  या  अन्य

 किसी  बात  के  कारण  उत्पादन  में  कमी  करना
 भविष्य  में  जब  भी  वह  विकास  या  नये  उद्योग

 स्थापित  करने  के  लिए  योजनायें  तो
 जनता  के  हित  में  कड़ा  हितकर  है  ।  इन

 परस्थितियों  में  सरकार  का  ये  अ्रधिकार
 इस  विधेयक  के  अन्तर्गत  उन्हें  इन  योजनाओं

 लेना  प्रावव्यक  है  और  इस  विधेयक  के  द्वारा  को  कार्यान्वित करने  के  अधिकार  प्राप्त  हों  ।

 उसे  यह  भ्र धि कार  दिये  जाते हे
 ।

 अब  में  विधेयक  के  कुछ  खंडों  की  ओर

 मेंने  केवल  धारा  gy  व  १७  के  नारे  में  निर्देश  करूंगा  ।  अब  तक  कुछ  मामलों में  उद्योगों

 विचार  प्रकट  किये
 हें  जो

 मेरी  राय
 में  इस  कानून  को  नई  मशीनरी  कर  या  नया  लाइसेंस
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 लेकर  के  लिये  सरकार  की  अनुमति  एक  कारण  से  केन्द्रीय  सरकार  के  इस  प्रयत्न

 लेनी  पड़ती  थी  ।  पहले  इस  उद्योग  की  जिसकी  का  समर्थन  किया  जा  सकता  और  वह  यह

 है  कि  कोई  राज्य  उद्योग के  मामले  में पूंजी  एक  लाख  रुपये  से  अधिक  होती

 मंत्रालय  से  प्रार्थना  करनी  पड़ती  थी  |  अब  यह  या  उस  के  द्वारा  उत्पादित  वस्तुओं के  मामले

 उपबन्ध  हटा  दिया  गया  है  ।  इसके  फलस्वरूप  में  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकेगा
 |

 एक  सहयोगी

 हर  उद्योग को
 जिसकी  पूंजी  ५०,०००  रुपये  निकाय  उद्योग  के  आवश्यक

 होया  २५,०००  रुपये  हर  अवस्था पर  कच्ची  सामग्री  पर  और  उसके  उत्पादन पर

 नियन्त्रण  रखा  जा  चाहे  वह  उद्योग
 सरकार  से  अनुमति  लेनी  पड़ेगी  कम  कभी  वाले

 उद्योग  इस  पेचीदा  विधान  को  नहीं  समझ  सकेंगे  किसी  राज्य  में  हो  ।  इस  हद  तक  मुझे  सरकार

 और  इससे  विकास  होने  की  अपेक्षा  घबराहट  से  इन  असाधारण  अधिकारों  के  लेन  पर

 बढ़ेगी  |  इस  विधेयक  में  दंड  की  व्यवस्था  आपत्ति नहीं  हैे  |

 भी  की  गई  हे  ।  हम  नहीं  जानते  कि  सरकार

 किस  प्रयोजन  के  लिये  स्थायी  अधिकार
 नई  धारा  २३  के  अंतगर्त  कुछ  मामलों

 उदाहरणतया  पर्याप्त  विकास  आदि  के  सम्बन्ध
 लेना  चाहती  जबकि  उत्पादन  बढ़  रहा  हैं

 में  केन्द्रीय  सरकार  का  निर्णय  अन्तिम  होगा
 और  किसी  प्रकार  का  दुरुपयोग नहीं  हो

 रहा I
 मेरे  विचार  में  सरकार  को  निर्णय  करने से

 qa  मामला  केन्द्रीय  मंत्रणा  परिषद्‌  की

 समिति  को  निर्दिष्ट  करना  चाहिए  |
 में  माननीय  मंत्री  से  यह  भी  पुछना

 चाहता  हूं  कि  क्या  केन्द्रीय  मंत्रणा  परिषद्‌  दण्ड  के  बारे  में  में  यह  सुझाव  दूंगा कि
 से  परामर्श  किया  गया  था  और  क्या  उसने  जब  ये  दंड  टेक्निकल  मामलों  के  सम्बन्ध  में

 इन  संशोधनों  को  स्वीकार  किया  था  ।  दिया  तो  उन  व्यक्तियों  को  उत्तरदायी

 ठहराया  जो  इन  के  प्रभारी  हों  ।
 नया  अध्याय  ३  विभिन्न  सेवायों  को

 कल  मामलों  का  दण्ड  टेक्निकल  कर्मचारियों
 जांच के  बाद  ले  लेने  के  बारे  में  अब  सरकार

 तक  ही  सी  मित  होना  चाहिये  ।
 ने  कुछ  मामलों  में  हिदायतें  देने  की  प्रक्रिया

 को  हटा  देने  के  लिए  अधिकार ले  लिए  हैं  में  आशा  करता  हूं  कि  प्रवर  समिति  मेरे

 सरकार  अब  हिदायतें  दिये  बिना  हस्तक्षेप  कर  सुझावों पर  विचार  करेगी  और  इस  बात  के

 सकेगी  |  इस  अध्याय  को  ध्यान  में  रखते  लिए  प्रयत्न  करेगी  बहुत  से  Taw

 अधिनियम  की  धारा  ५  की  उप-धारा  अधिकार  सरकार  द्वारा  न  लिए  जायें  ।  यदि

 ४  में
 संशोधन  करने  की  आवश्यकता  इत  अखबारों  को  लेना  अनिवार्य  तो

 एक  और  कठिनाई  इस  बात  से  पैदा  होगी  अपील  के  लिये  अवश्य  व्यवस्था  की  जानी

 कि  एक  संशोधन के  लाइसेंस  जारी  करने  चाहिए  ताकि  लोग  यह  न  समझें  कि  सरकार

 के  लिए  ६  मास की  अवधि  हटा  दी  गई  है  ।  उन्हें  किन्हीं  बातों  पर  बाधित  करने  के  लिए

 एक  और  नये  अध्याय  ३  ख में  सरकार ने  इन  अधिकारों का  प्रयोग  करना  चाहती

 कुछ  वस्तुओं के  मूल्य  आदि  पर

 नियन्त्रण करने  के  लिए  अधिकार  ले  लिए
 अम्मू  स्वामी  नाथन  अध्यक्ष  पद  पर

 में  नहीं  जानता कि  अब  इन  असाधारण
 आसान  थीं  |]

 अधिकार  लेने  का  प्रयत्न  क्यों  किया  जा  रहा  डा०  एस०  पी०  माजोला
 :  इस  संयोजक

 यद्यपि
 ये  अधिकार  असाधारण तथापि

 445  PSD
 विधेयक  का  मुख्य  उद्देश्य  क्या  हू  ?  इसक
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 एस०  पी०  मुकर्जी

 प्रयोग  तब  जब  सरकार  के
 दोष  न  हो  ।  केवल  संयत्र  आदि  बहुत  पुराने

 हों और  समवाय  के  पास  पैसा  न  हो  |  कया  इस
 लिए  किसी  औद्योगिक  समवाय  को  अपने  हाथ

 में  ले  लेने  का  अवसर  उत्पन्न  होगा  ।  जिन
 प्रकार  के  औद्योगिक  समवायों  के  प्रति  भी

 सरकार  का  उत्तरदायित्व  हैं  ?  माननीय
 स्थितियों  में  सरकार  कारवाई  कर

 वे  अधिनियम  में  और  संशोधक  उपखंड  में
 मंत्री  ने  स्वयं  इस  बात  की  ओर  निर्देश  किया

 el  यह  देश  के  लिए  एक  बड़ी  समस्या है  । स्पष्ट  कर  दी  गई  हैं  ।  जो  अधिकार  सरकार

 लेना  चाहती  वह  भी  बतलाये  गये  हें  ।  में  चाहता  हूं  कि  सरकार  के  नियन्त्रण में

 एक  औद्योगिक  प्रबन्ध  निगम  स्थापित  किया
 यद्यपि  सरकार  किसी  समवाय को  ले  लेने

 के  fou  किसी  व्यक्ति  को  नियुक्त  कर  सकती
 जिस  के  पात  पर्याप्त  धन  या  पूंजी

 और  कर्मचारी  हों  और  जो  उन  सब
 उस  को  क्रिया काय  रूप  में  काम  करने  के

 fire  समवायों  जो  कि  अकुशल  प्रबन्ध
 लिए  वैधानिक  कठिनाइयां  पेश  आयेंगी  ।  इस

 संशोधक  विधेयक  में  अधिकार  लेकर  इन
 या  किसी  अन्य  कारण  से  बन्द  करी  रहे

 अपने  हाथ  में  ले  सके  ।
 वैधानिक  कठिनाइयों  को  दूर  करने  का  प्रयत्न

 किया  गया  हैं  ।  सरकार  केवल  उस  औद्योगिक
 हमें  इस  विधेयक  को  अधिक  विस्तृत

 समवाय के  मामले  में  हस्तक्षेप
 दृष्टिकोण  से  देखना  चाहिए  |  में  विरोध

 जिसे  अच्छी  तरह  चलाया  जा  सकता  है  और
 नहीं  1]  समर्थन  कर  रहा  क्योंकि  विधेयक

 जिसकी  वित्तीय  स्थिति  अच्छी  है  किन्तु  में  इस  संशोधन  की  आवश्यकता  हैं  ।  मंत्री  ने

 जिसका  प्रबन्ध  उचित  रूप  से  नहीं  हुआ  या
 यह  आश्वासन  ठीक  ही  दिया  हैं  कि  सरकार

 जिस  पर  उल्लिखित  उपखंडों  में  से  कोई
 गेर  सरकारी  उद्योग  में  बाधा  नहीं  डालना

 उप-खंड  लागू  होता है
 ।  और  यह  हस्तक्षेप  जब  तक  कि  वह  उद्योग  उ  वत  रोती

 भी  जांच  के  बाद  किया  जा  सकता  है  ।  यदि  से  चलता  रहे  ।  परन्तु  यह  बहुत  बड़ा

 जांच  के  बाद  ag  सिद्ध  हुआ  कि  प्रबन्ध  ठीक
 दायित्व  हूं  ।  सरकार  अपने  आप  को  परीक्षा

 नहीं हू  और  काम  नहीं  चल  सकता  है  किन्तु  में  डाल  रही है  ।  वह  यह  नहों  कड़  सकती  कि

 स्थिति  को  सुधारा  जा  सकता  तो  नया
 धन  के  अभाव  के  कारण  अथवा  प्रबन्ध  सम्बन्धी

 प्राधिकारी  जो  सरकार  की  ओर  से  नियुक्त
 अनुभव  न  होने  के  कारण  वहू  असफल  रही

 किया  जायेगा  ऐसा  कर  सकेगा  |  परन्तु  मान  है  ।  उद्योग  के  उत्पादन  की  वृद्धि  के  लिए

 लीजिये कि  एक  समवाय  के  मामले में  आप
 राष्ट्रीय  सरकार  द्वारा  एसा  करने  पर

 देखते  हे  कि  उसे  आधिक  रूप  से  नहीं  चलाया
 पतियों  को  प्रसन्नता  होनी  चाहिये  ।

 जा  उसके  पास  पूंजी  नहीं है  और  इस

 निस्संदेह  इस  अधिनियम  का  सारा
 ने  जान  बूझ  कर  कोई  बेपरवाही भी  नहीं  की  ।

 तब  आप  क्या  करेंगे  ?  विधेयक  में  इस  समस्या  आधार  सहयोग  है  ।  न  तो  सरकार  हो  और

 का  हल  निकालने के  लिए  कोई  उपबन्ध  नहीं
 न  ही  उद्योगपति  अथवा  श्रमिक  अपनी  शर्तों

 है  ।  आज  हम  देख  रहे  हें
 कि

 देश
 में  बहुत

 के  लिए  आग्रह  कर  सकते  इस  की  सफ  कता

 से  औद्योगिक  समवाय  किसी  न  किसी  कारण  सहयोग  पर  निर्भर  हैं  |

 बन्द  हो  रहे  इसमें  मसालिक का  दोष  हो  प्रबन्धक  अभिकर्ताओं  के  सम्बन्ध  में  एक

 सकता हूँ  या  श्रम  का  दोष  हो  सकता है  ।  यह  भी  प्रश्न  उत्पन्न  होता  ह  ।  उपक्रम  के  उत्तरदायित्व

 हो  सकता ह  कि  इन  दो  में  से  किसी  का  भी  को  प्रबन्धक  अभिकरण  को  दे  देने  के  सम्बन्ध  में
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 विचार किया  गया  में  निजी  तौर  पर  इस  वितरण  का  नियंत्रण  और  मूल्य  निर्धारण

 से  सहमत हूं  ।  परन्तु इस  में  कुछ  कठिनाइयों  की  योजना  भी  अत्यावश्यक है  ।

 का  सामना  करना  अभिकर्ता को
 में  मंत्री  से  यह  प्रार्थना  करना  चाहता

 चुनने के  लिए  सरकार  को  बहुत  रहना
 हूं  किसी  सख्त  काय  वाही  करने से  पूर्व  मंत्रणा

 पड़ेगा ।  क्योंकि  यदि इस  में  गलती हुई  तो

 योजना सफल  नहीं  होगी ।
 परिषद्‌  का  परामशं  लेने  का  उपबंध  होना

 चाहिये  ।  इससे  सरकार  उद्योगपतियों  पर

 में  चाहता  हूं  कि  मंत्री  इस  के  दूसरे  पक्ष  उत्तरदायित्व  डाल  सकेगी  |

 को  देखें  ।  प्राय  :  प्रबन्धक  अभिकरण  असफल

 हो  जाता  हैं  ।  समवाय  के  वे  हिस्सेदार  जो
 म  इस  बात  से  कुछ  चिन्तित हुआ  हूं  कि

 निहित  cara  नहीं  दरिद्र  और  मध्य  विधेयक  में  से  १  लाख  रुपये  की  सीमा  निकालने

 का  प्रस्ताव किया  जा  रहा  है  ।  इस  की  तुलना वर्ग  के  लोग  होते  हैं  ।  प्रबन्धक  अभिकर्ता  उन्हें

 धोखे  में  रख  कर  उपक्रम  को  असफल  कर
 वित्त  मंत्री  द्वारा  आय-कर  लगाने  की  न्यूनतम

 दिया  करते  ह  इस  स्थिति  के  लिए  क्या  साधन  सीमा  बढ़ायी  जाने  से  की  जा  सकती  उन्होंने

 हो  सकता हे  ?  सें  इस  बात का  समर्थन  करूंगा  प्रगट  रूप  से  कहा  था  कि  इस  से  विभाग  का

 कि  हिस्सेदारों  को  एक  और  अभिकरण  चुनने
 कांयं  भी  कम  होगा  और  सारे  देश  के  ७०,०००

 का  अवसर  दिया  जाए  जो  उपभोक्ताओं  और  व्यक्तियों  को  सहायता  भी  मिलेगी  ।  परन्तु

 जनता  के  हित  के  लिए  संस्था को  चला  निश्चित  सीमा  के
 न

 होने  से  बहुत  कठिनाई

 में  जानता  हूं  कि  इस  में  बहुत  कठिनाइयां  हैं  ।  होगी  ।  तो  भी  में  समझता  हूं  कि

 यहां  फिर  वित्त  का  प्रश्न  होगा  कोई  भीਂ  अन्य  मंत्री  विमुक्ति  सम्बन्धी  खण्ड  के  आधार  पर

 के  भार  को  उठाने  के  लिए  तैयार  नहीं  होगा  ।  कार्य  करेंग  |

 में  सामान्य  सिद्धान्तों  का  समर्थन  करते  हुए

 सरकार  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  इस  WRT
 इस  सम्बन्ध  में  मं  अपने  अनुभव  के  आधार

 पर  अधिक  गम्भीरता  से  विचार  करें  |  पर  कहता  हूं  कि  इसका  यशापयश  सरकार

 के  काय  में  शीघ्रता  सदाचार  और  पटुता  पर

 इन  दो  बातों  पर  भी  विचार  करना
 अधिक  frat  रहता  है

 ।
 सरकार  पर  महान्‌

 चाहिये  ।  सरकार  को  केवल  वर्णित  श्रेणियों  तक  उत्तरदायित्व  आ  पड़ेगा  ।  राष्ट्रीयकरण  में

 सीमित  नहीं  रहना  चाहिए  ।  निस्संदेह  तो  सरकार  के  प्रत्यक्ष  नियन्त्रण  में  काय  होता

 जनिक  हित  की  बात  कही  गई  है  ।  संवैधानिक
 हे  ।  परन्तु  यहां  गेर  सरकारी  उद्योग  को

 हित  में  सभी  कुछ  आ  जाता  हू  ।  यदि  आप  देखें  प्रोत्साहन भी  देना  ह  ।  सरकार  यदि  इस
 कि  श्रमिकों  का  ठीक  ध्यान  नहीं  रखा  जा  रहा  उत्तरदायित्व  में  असफल  रही  तो  उद्योगपति

 तो आप  को  ETAT करना  चाहिये  इन  उलझनों  और  अपनी  असफलताओं  के

 परन्तु  फिर  वित्त  सम्बन्धी  प्रदान  हूं  और  लिए  इसे  ही  अपराधी  ठहराये  गे  ।

 में  मंत्री  से
 जानना  चाहुंगा  कि  वे  इस  के  सम्बन्ध

 में  क्या  सोच  रहे  |  इस  समय  सरकार  को  यह  बहुत  संकट  का  युग  हे  ।  बहुत  से

 यह  आश्वासन  देना  चाहिये  कि  वह  औद्योगिक  औद्योगिक  उपक्रम  कायें  बन्द  कर  रहे  ह  ।  अब

 उपक्रमों  को  कार्य  बन्द  करने  की  अनुमति  नहीं  यदि  सरकार  पटुता  और  दृढ़  निश्चय

 यदि  फिर  भी  वे  काय  बन्द  करेंगे  तो  से  कायें
 करेगी

 तो  देना  को  तबाही  से  बचाया

 सरकार  स्वयं  उनका  संचालन करेगी  जा  सकता  है  ।
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 श्री  अलग  राय  शास्त्री
 :

 में  इस  बिल  पर  नहीं  पड़ता  |  गवर्नमेंट  ने  चन्द  दिनों  से  यह

 कुछ  बोलना  आवश्यक  नहीं  समझता  था
 |  बिल  बनाया  है  ।  उसका  कहां  कहां  उपयोग

 लेकिन  एक  बात  यह  खटकी  कि  सरकार  हुआ  कहां  सफलता  मिली  हैं  और

 यह  जो  हमारे  उद्योग  धंधे  थि  उनके  बढ़ाने  कितने  परिमाण  में  नहीं  मिली  इसका

 के  लिए  और  उनकी  उन्नति  के  लिए  सरकार  कोई  अनुभव  नहीं  है  ।  इसके  अतिरिक्त  पहले

 क्या  करना  चाहती  है  इस  बात  का  इस  बिल  ऐक्ट  में  जो  एक  सीमा  उसमें  यह  लिखा

 में  कोई  बहुत  स्पष्ट  उत्तर  नहीं  मिलता  |  था  कि  अगर  बिजनेस  एक  लाख  से  ज्यादा

 ऐसा
 तो

 दिखाई  पड़ता  ह  कि  जैसे  होगी  तो  उसी  मामले  में  सरकार  कुछ  हस्तक्षेप

 पालीगंज  इक्के  और  तांगों  को  लाइसेंस  देती  या  देख  रेख  करेगी  ।  अब  उस  सीमा  को  हटा

 हे  और  अगर  कोई  शिकायत  हो  तो  वह  दिया  हू  ।  अब  उद्योग-धंधों  में  प  जी  की  कोई

 लाइसेंस  रद्द कर  देती  gi  यह  चीज़  तो  लिमिट  नहों  रही  ह  ।  और  अब  तक  निरीक्षण

 दिखायी  देती  है  लेकिन  उद्योंगों  को  में  आने  वाले  जो  उद्योग-धंधे  थे  उनकी

 वास्तव  में  कुछ  विकास  देने  के  लिये  और  सीमा  अलबत्ता  और  बढ़  गयी है
 ।  कुछ  सिल्क

 उनकी  तरक्की  करने के  लिये  और  उनकी  इंडस्ट्री  इसमें  गयी  कुछ  काटन  का

 उन्नति  के  लिये  उनका  क्या  ऐक्टिव  हाथ  काम  आ  गया  ह  और  कुछ
 और

 चीजें
 आ

 होगा  यह  इस  बिल  में  कुछ  नहों  दिखाई  गयी  तो  पांच-छ  इंडस्ट्रीज  इसमें  और

 पड़ता  है
 ।

 जिस  तरह  से  बिल्ली  साथ  जोड़  दी  गयी  काम  का  विस्तार  दोनों

 खेलना  चाहती  हँ  उस  तरह  का  खेल  कद  तरफ  से  कर  दिया  गया  है  ।  एक  तरफ  छोटी

 तो  इसमें  दिखायी  पड़ता  छेड़खानी तो  छोटी  पूंजी  लगा  कर  जो  इंडस्ट्रीज़  चल  रही

 आप  करते  हुए  मालूम  पड़ते  अगर  कोई  हें  उन  में  भी  सरकार  निरीक्षण  करने  के

 शिकायत  होती  है  तो  उसके  मामले  में  गवर्नमेंट  नियंत्रण  करने  के  लिये  और  मदाखिलत

 फ़ौरन  अपने  इंस्पेक्टरों  के  ज़रिये  से
 बेजा  करने  के  इस  विचार  से  हाज़िर है

 और  अपनी  मेशीनरी  के  ज़रिये  से  आ  देगी  fe  हम  जनता  के  हित  में  यह  कर  रहे  हैं
 ।

 तो  सही  बात  है  ।  और  यह  भी  कर  सकती  जनता  के  हित  में  काम  करने  का  जोश  तो

 हूँ  कि  अगर  कहीं  कोई  ज्यादा  खराबी  नज़र  आज  बहुत  है  मगर  इस  बात  को  भी  देखना

 आवे  तो  उस  काम  को  अपने  हाथ  में  ले  ल े।  आवश्यक  है  कि  फ़ाइव  ईयर  प्लान  में  आपने

 उस  काम  को  वह  अपने  हाथ  में  किस  तरह  प्राइवेट  सैक्टर  को  एक  महत्व  दिया  हूं  और

 ले  लेगी  और  क्या  उसके  पास  उन
 यहां पर  इस  तरह  के  बिल  वगेरह  पास  करके

 धंधों को  चलाने  के  लिए  मशीनरी है  ?  हम  उस  प्राइवेट  सैक्टर  को  पनपने  ही  नहीं

 उसकी
 में  कोई  ऐक्सपीरिऐंस्ड हू  दस  देते  उनके  मन  से यह  शंका  जाती  ही

 नहीं  होंगे  ।  जो  पुराने  आई०  सी०  एस० के  नहीं  कि  गवर्नमेंट  यहां  आ  टपकेगी  दो

 लोग  थे  वह  हर  ू  का  इलाज  थे  |  जैसे  विचारों  के  लोग  इस  भवन  में  बेठ  हुए  हैं
 ।

 ही  सरकार ने  एक  सेक्रेटरी  को  रखा  और  एक  का  दिल  यह  कहता  है  कि  हर  चीज़  में

 उन्होंने  अपने  हाथ  में  we  लिया  और  उसी  परिवर्तन  हो  हर  चीज़  का  राष्ट्रीयकरण

 दिन  मजदूरों की
 सारी  दिक्कतें दूर  हो  गईं  हो  जाय  ।  हर  चीज़  के  ऊपर  शासन  व्यवस्था

 और  उद्योग  धंधे  उसी  परिमाण  मे  चलते  का  पूरा  अधिकार  हो  जाय  ।  ऐसे  विचार

 बहू  तरीका  सफाई  के  साथ  दिखाई  के  को  इंसूपिरेशन  और  प्रेरणा  मिलती
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 है  बाहर  के  कुछ  ऐसे  देशों  से  जहां  पर  सरकार
 दे  तो  उससे  यही  प्रतीत  होगा  कि  हम  ने

 ने  सब  चीज़ों  पर  अपना  अधिकार  कर  लिपा
 शपथ  जो  खायी  है  वह  एक  कागज़  के  पुलिन्दा

 है  और  वही  उद्योग-वंशों  को  चलाती
 के  प्रति  खायी  है  उस  के  प्रति  हमारी  कोई

 आस्था  नहीं  है  ।  लेकिन  हम  को  इस  बात  का
 वही  कृषि  उद्योग  को  चलाती  है  ।  तो  वहां

 ख्याल  रखना  चाहिये  कि  उसमें  क्या  लिखा  हे  ।
 से  उनको  वह  प्रेरणा  मिलती  है  ।  लेकिन  हमने

 अपना  एक  संविधान  बनाया  है  ।  उस  संविधान  हमारी  सोसाइटी  का  ढांचा  क्या  और

 उस  ढांचे  के  प्रति  हमारी  कुछ  आस्था  है  या
 में  और  अपनी  पं  वर्षीय  योजना  जिस

 पंचवर्षीय  योजना  को  आज  व्यापारी  ने  नहों  ।

 भी  सेन  दिय  हमने  जो  कुछ  लिखा  है

 उसकी  आज  बिल्कुल  उपेक्षा  की  जा  रही  ह  चाहे  यह  हमारा  दोषपूर्ण  सामाजिक  जीवन

 और  एपी  लाते  हें  जिसमें  यह  लग  राजनीतिक  जीवन  और  आर्थिक  जीवन

 कि  अप  क्या  समझते  हें  कि  क्या  हम  कोई  लेकिन  यह  बातें  हम  कह  चुके  ह  कि  हम

 प्रतिक्रियावादी  क्या  हम  उद्योगों  का  यहां  पर  प्राइवेट  सेक्टर  को  भी  मानते  हैं  |

 राष्ट्रीयकरण  करने  मात्र  आगे  चलने  लोग  अपने  उद्योग-धंधे  व्यक्तिगत  रूप  से

 वाले  नहीं  हैं  ।  इस  जोश  में  हम  व्यावहारिकता  एक  कम्पनी  बना  कर  संघ  बना  सोसायटी

 की  उपेक्षा  करते  हैं  और  उन्हों  नारों  से  हम  बना  कर  चडा  सकते  हें  और  उत  को  उस  के

 भी  प्रेरणा  लेने  लगते  हैं  जो  नारे  हमरे  इधर  करने  का  अधिकार  होगा  ।  तो  सरकार  उस  में

 बेठ  हुए  कुछ  भाई  कल  जब  हवाई  कितना  प्रोत्साहन  देती  कितना  उस  के

 जहाजों  की  कम्पनियों  के  राष्ट्रीयकरण  का  बढ़ाने  के  लिये  काम  करती है  इस  चीज़  को  हम

 बिल  आया  था  तो  में  उस  पर  केव  छ  एक  बात  देखना  चाहते  तो  इस  तरह  के  उद्योग

 को  सामने  रख  कर  कुछ  कहना  चाहता  था  ।  धंधों  को  विकास  देने  वाले  विधेयक  को  हम

 इस  दल  में  जितने  लोग  बैठे  हैं  उनमें  में  श्रीमती  पढ़ें  तो
 उसकी  झांकी  हम  को  मिलनी  चाहिए  ।

 में  समझता  हूं  कि  सरकार  इसी  असमर्थ  है रेणु  चक्रवर्ती  को  अधिक  विचारशील  पाता  हुं  ।

 उनके  भाषण  को  मेंने  बड़े  ध्यान  से  सुना
 कि  वह  छोटे  से  छोटे  उद्योग  धंधों  को  अपने

 उन्होंने  कहा  काम्पैंसेशन  की  बात  कते  कंट्रोल  में  और  नियन्त्रण  में  लेकर  उनका

 आती  हैं  ।  weTTT TT  की  बात  ऐसे  आती  प्रबन्ध  कर  सके  ।  उन  के  प्रबन्ध  में  कोई  कभी

 हे  कि  संविधान  में  जहां  पर  मौलिक  अधिकारों  पावे  तो  उन  पर  अपना  अधिकार  जमा  ले

 का  प्रश्न  आया  जहां  पर  सम्पत्ति  से  सम्बन्ध  और  उसका  प्रबन्ध  फौरन  हो  यह  मुश्किल

 रखते  वालो  धारायें  हें  उन  धाराओं  में  साफ  होगा  अगर  सरकार के  बीच  में  और

 तौर  से  लिखा  है  कि  अगर  हम  किलो  चीज़  घंटों  के  चलाने  वाले  के  बीच  में  झगड़े  होते

 किसी  इंडस्ट्री  को  ले  लें  या  किसी  और  तो  यह  आसान  होता  और  सरकार  अधिकार

 सम्पत्ति को  ले  लें  तो  उसके  लिए  कोई  न  कोई
 करती  |  उद्योग-धंधों  को  नष्ट  करने  वाली

 दूसरी  जमातें  भी  मौजूद  चाहे  काम  वहां क्षतिपूर्ति  का  प्रबन्ध  किया  बिना
 अच्छा  भी  चलत

 क्यों  कि  क्रान्ति  का
 क्षतिपूर्ति  के  वह  नहीं  ली  जायगी  ।  हम  सब  ने

 नारा  देने  वाले  और  मजदूरी  को  चैन  से  न

 यहां  पर  संविधान  के  प्रति  लायल  रहने  की
 बैठने  देने  सरकार  के  काम को  उलझाने

 शपथ  ली  है  ।  संविधान  में  जो  बातें  मान  ली  वाले  लोग  मौजूद  है  उस  के  लिये  वे  स्ट्राइक

 गई  हँ  अगर  उनकी  उपेक्षा  करके  हम  भाषण  करवाते  हें  |  छोटी-छोटी  बातें  रख  कर  लोगों



 २८६३  उद्योग  तथा  २२  अप्रैल  284%  ३८६४ संशोधन  विधेयक

 अलग  राय  शास्त्री

 को  भड़का  देते  हें  ।  तो  फिर  उस  के  आधार  कि  जिनकी  लिमिट  एक  लाख  रुपये  से  कम  नहीं

 और  आज  अब  वह  नन्हीं  नन्हीं  heat
 पर  सरकार  के  पास  शिकायतें  आयेंगी  और

 इन  आधारों  के  होते  हुए  सरकार  को  उस  में
 के  साथ  खेलने के  लिये  भी  आमादा है  ।  तो

 इस  से  उद्योग  घन्टे  चलाने  वालों  को  कहां  तक
 हस्तक्षेप  करना  पड़ेगा  ।  में  नहीं  समझता  कि

 सरकार  के  पास  आज  इतनी  बड़ी  योजना
 प्रोत्साहन  होगाਂ  कि  वह  पैसा  सर

 मग्ज़  करें  और  हर  क़दम  पर  इंस्पेक्टर  साहब
 हैं  कि  इन  सारे  कामों  को  हाथ में  ले  कर

 वह  चला  सके  ।  और  फिर  इससे  तो  उत्पादन
 मौजूद है  ।  वे  हर  जगह  शिकायत  सुनने को

 मौजूद  ऐसा  करने  के  क्या  मानती  कि

 ही  बढ़ेगा  इस  का  मुझे  भय  हे  ।
 लोगों  को  बिदकाना  ।

 इसलिये  धारा  ४  की  समाप्ति  की

 हारिकता और  उस  का  महत्व मेरी  समझ  में

 नहीं  आया  ।  क्योंकि  यह  विधेयक  प्रवर

 समिति के  सामने  इसलिये  में  इस  मुझे  याद  हूं
 कि  बचपन  में  मधुमक्खी

 आशा
 और

 विश्वास  से
 बोल

 रहा  हूं  कि  वहां  अपना  छत्ता  लगाने  के  लिये  आती  थी  ।  पहने

 पर  इस  के  ऊपर  अच्छा  तरह  विचार  कर  रानी  बैठी  और  उस  ने  जरा  हरकत की  और

 लियाਂ  जायगा  ।  कि  सरकार  कितनी  बड़ी  थोड़ा  सा  छत्ता  लगाया  ।  वह  हमें  दिखाई

 जिम्मेदारी अपने  ऊपर  ले  रही  १  पड़ा  कि  हम  मसखरे  लोग  उस  पर  छेड़खानी

 करते और  वह  वहां  से  भाग  जाती थीं  ।

 बरैया  का  छत्ता  हो  तो  में  समझ  सकता  हूं

 में  सरकार  के  लिये  समझता  हूं  कि  वह  कि  उस  से  दा हद भी  कुछ  मिलेगा ।  लेकिन

 रक्षण  शिक्षण  और  पालन  पोषण  एक  जरा  सा  छत्ता  लगा  उस  के  साथ  इस

 की  व्यवस्था  ये
 तीन  तो  उसके  मुख्य  तरह  से  मस खरापन  करना  कहां  तक  उचित

 काम  मगर  सारे  व्यापारिक  उद्योग  धंधों  हे  कीजिए  सा  भी  age  नहीं  बनने  दिया

 के  काम  को  अपनाकर  एक  बनिया  गवर्नमेंट  हम  जानते  हैं  पुरानी

 बनने
 की  वह  चेष्टा  करे  यह  बात  मुझ  को  शाही  में  कोई  केपिटल  फ़ार्मेशन  नहीं  हुआ  ।

 कुछ  बहुत  मुनासिब  नहों  मालूम  होती  ।  में  यहां की  जनता में  कोई  श  संग्रह  नहीं

 जो  शासन  का  रूप  समझता हूं  उस  में  यह  कोई  बड़ी  पूंजी  बन  नहीं  पाई  और  अब  यह

 नहीं  समझता  कि  यह  हर  चीज़  को  अपने  धीरे  धीरे  पनपने  की  जो  बातें  शुरू  हुईं  तो

 हाथ  में  कर  ले  ।  यातायात  को  बात  दूसरी  है  ।  उस  पर  हम  ने  प्रारम्भ  में  ही  खेल  शूरू  कर

 रेल  का  मामला  अलग  हवाई  जहाज़  को  दिया  ।  उस  के  साथ  प्रारम्भ  में  ही  छेड़खानी

 बात  अला  |  उस  पर  तो  सरकार  अधिक  से  दुरू  कर  दी  ।  इस  तरह  से  हग  न  तो  अपने

 अधिक  कंट्रोल  और  उसक  राष्ट्रीयकरण  करे  ।  राष्ट्र  की  सम्पत्ति  में  इज़ाफ़ा  करते  हे  और

 लेकिन एक  तरफ  प्राइवेट  सैक्टर  की  बात  न  ही  हम  अपने  क्रिया  catseseqa  का  सबूत

 भी  कहते  जाना  और  दूसरी  तरफ  उस  के  देते  हूँ  ।  क्या  हम  सचमुच  इस  तरह  से

 रास्ते  में  हर  जगह  छेड़खानी  यह  शाही  में  विश्वास  करते  हैं  या  हम  विश्वास

 कहां तक  ठीक  है  ।  और  वह  छेड़खानी  भी  करते  हें  प्रजातन्त्र  में  ।  यदि  हम  प्रजातन्त्र

 कहां तक  कि  पहले  तो  चिल्ली  खेलती थी  में  विश्वास  करते  हें  तो  हमें  लोगों  को  जीवित

 घूस  के  साथ  या  बड़े  बड़े  मोटे  चूहों  के  साथ
 रहने  का  अधिकार  देना  चाहिये  ।  आप  उन
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 के  साथ  हर  क़दम  पर  छेड़खानी  न  कीजिये  |  ऐक्ट  के  मुताबिक  कर  इस  विधेयक  के

 और  यह  ssa  कम  से  कम  कीजिये  |  मुताबिक  कर  सकें  तो  में  उन  को  बधाई

 और  Ife  acy  तानाशाही  में  विश्वास है  दूंगा ।  महज  एक  चेतावनी  के  रूप  में  मने

 तो  एक  बार  खुले  तौर  पर  हम  को  आना  कहा  कि  एसा  न  हो  कि  हम  जो  उत्तरदायित्व

 चाहिये  ।  आज  जनता  में  और  लोगों  में  धीरे  अपने  ऊपर  ले  रहे  हूं  वह  बहुत  भारी  साबित

 धीरे  अविश्वास  सा  बढ़ता  जाता  गवन  मेंट  हो  और  दूसरे  लोग  जो  इंटरेस्टेड  पार्टी  हें

 उद्योग  धंधों  को  पैराडाइज  करने  इस  में को  ऑप्ट  चलती  उन  के  समर  नहों  आती  ।  वह

 अद्ध जली  लकड़ी  की  तरह  आधी  लकड़ी  जिनकी  दिल
 वस् पी  है  और  ,  जो  सरकार  के

 जली  ह  और  आधी  लकड़ी  क़ायम  है  ।  आज  रास्ते  में  कठिनाइयां  *  पैदा  करना  अपना

 लोगों  के  समझ  में  नहीं  आता  फि  हमारी  परम  कत्तव्य  मानते  हें  और  जो  मजदूरी  बढ़ाने

 सरकार  हम  को  अग  बढ़ने  देगी  या  नही ं।  के  नारे  देकर  और  दूसरे  नारे  देकर  लड़ाई

 हम  जो  उपयोग-धंधे  चडा  रहे  ह  उस  में  हमारे  के  क्षेत्र  को  और  व्यापकਂ  न  बना  यह  भय

 लिये  सरकार  कुछ  सहायता  करेगी  या  नहीं  ह्  इस  से  केव  बड़े  बड़े  उद्योग  धंधे  ही

 उस  के  लिये  जो  सरकारी  कमंचारी  हैं  वे  समाप्त  नहीं  हो  छोटे  छोटे  उद्योग

 हाकिम  बन  कर  और  अधिकारी  बन  कर  ae  भी  अब  समाप्त  हो  जा वेंग  |  इस  लिये  मेरा

 खाली  रोक  जमाने
 के  लिये  और  कुछ  आतंक  विश्वास  &  कि  माननीय  मंत्री  इस  बात  पर

 जमाने  के  लिपि  हूं  या  किसी  और  काम  के  अवश्य  विचार  करेंगे  में  केवल  इसी  भावना

 लिये  ह्  यदि  केवल  रोब  जमाना  और
 से  प्रेरित  हो  कर  यह  कह  हुं  ,  क्योंकि  में  जब

 आतंक  जमाना  ही  काम  हे  तो  में  नहीं  समझता  देखता  हं  कि  संविधान  की  मौलिक  धाराओं

 कि  इत  से  उद्योग  धंधों  का  कोई  विकास  हो  की  उपेक्षा  कर  के  एक्सप्रोप्रियेशन  की  तरफ़

 सकता है  |  हमारा  ध्यान  जाता  सम्पत्ति  को  छीन

 लेने  की  तरफ़  हमारा  ध्यान  जाता  जो

 में  अभी  माननीय  मंत्री  से  पूर्वी  जिलों  के
 केवल  राष्ट्रीयकरण  तक  ही  सीमित  नहों

 राष्ट्र  के  हाथ  में  अधिकार  देने  को  हो  भावना
 बारे  में  ज़िक्र  कर  रहा  था  fe  वहां  उत्तर

 प्रदेश  में  कोई  उद्योग-धंधे  नहीं  चलते  |
 नहीं  तो  म  यह  निवेदन  कर  रहा  हूं  ।

 कुछ  लोगों  के  इस  प्रकार  के  विचार  कुछ
 कोई  पूंजीपति  वहां  इनवेस्ट  नहों  करता

 वहां  रेह  काफी  मिलती  है  तो  वहां  इस  तरह
 लोगों  की  ऐसी  भावना  &  कि  जिसका  ओरी  जिन

 विल्कुल  बाहर  का  है  |  उस  को  लेकर  हम
 पर  कोई  सोप  बनने  का  ही  कारखाना

 अगर  बन  जाय  तो  भी  कुछ  काम  चले  |
 अपने  राष्ट्रीय  विचारों  के  अनुसार  समाज

 को  रहने  देना  नहीं  चाहते  तो  यह  चेतावनी
 हां  उस  क्षेत्र  में  कोई  पूंजी  कसे  लगावे

 देना  मेरे  लिप्रे  आवश्यक  हो  गया  वरना
 उसकी  जांच  करने  की  आवश्यकता  हैं  ।  में

 माननीय  मंत्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  एक
 इस  बिल  पर  मुझे  बोलने  की  कोई  आवश्यकता

 नहीं थी  ।
 बार  वे  उत्तर  प्रदेश  के  उन  पूर्वी  जिलों  का

 दौरा  करें  और  वहां  की  परिस्थिति को  देखें

 कि  वहां  क्या  आवश्यकता  क्या  चीजें  तो  यह  दो  बातें  मने  कहीं  ।  हमारे  पूर्वी

 वहां  पनप  सकती  कौन से  उद्योग  घंटे  वहां  जिलों
 की  हालत  को

 देखना  और  वहां  उद्योग

 पनप  संकते  है  ।  उनके  पनपने  के  लिये  वह  धंधों  को  पनपते  देने  के  लिये  आवश्यक  है

 कोई  काम  करें
 ।  यदि  यह  कॉम  वह  इस  कि  वहां  सरकार  क्या  कय  उत  के  लिये
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 लग्  राय

 योग  दे  सकती  है  ।  उत्तर  प्रदेश  के  उन  पूर्वी  श्री  अलग  राय  शास्त्री  :  सरकारी

 जिलों  में  करोड़ों  लोगों  की  आबादी  है  हमारे  इंसपेक्टर  के  सुपुर्दे  कर  दिया  जाय
 ?

 वहां  कोई  मुख्य  उद्योग  धंधा  है
 केवल

 पंडित  क  ०  सी ०  शर्मा  :  सरकारी  इंस्पैक्टर
 हैंडलूम  के  चरखे  का  उद्योग  है  ।  तो  उद्योग

 धंधों को  विकसित  करने  का  जो  इस  विधेयक
 सरकार  का  एक  नमा यन् दा  है  और  वह  सरकारी

 इंस्पेक्टर  व्यक्तिगत  रूप  से  उस  काम  को  नहीं का  उद्देश्य  इसलिये  वहां  भी  उद्योग-घंटों

 को  विकसित  करने  की  माननीय  मंत्री  चेष्टा  बल्कि  आप  के  हुक्म  के  मां तहत  जनता

 के  हित  में  काम  को  देखता है  ।  किसी  न  किसी
 यह  मेरा  निवेदन  है  ।

 मनुष्य  पर  तो  आप  को  एतबार  करना  ही

 पड़ेगा  |  आप  यहां  कैसे  नुमाइन्दे
 बन

 कर  बेठ पंडित  के०  ato  शर्मा

 :  में इस  बिल  का  समर्थन  करता  हम  सब  लोग  यहां  बैठ  ह  ?  कांग्रेस

 का  प्रेसिडेंट  हम  को  नॉमिनेट  करता  जनता
 मुझ  बड़ा  आश्चर्य हू  कि  मेरे  मित्र

 पंडित

 अलगु राय जी  ने  बहुत सी  एसी  बातें  उठाई  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  में  faery  रखते

 जिनका इस  से  कोई  समान  नही ंहै  ।  मझे  हुए  और  हमारे  कारनामों  को  देखते  हुए  हमें

 यह  भी  आइचयं  है  कि  अलग  राय  अब  यहां  भेजती  है  ।  हमारा  कौन  फिर  अधिक  हक़

 जबकि  बीसवीं  सदी  at  आधा  हिस्स  पूरा  हो  हो  जांता है

 चुका  यह  समझ  बैठ  हैं  कि
 यदि  किसी

 आदमी  के  नाम  बेक  में  क्लीन  करोड़  रुपये  हे  इंसपेक्टर  को  उसकी  कैपिसिटी  और

 उसकी  क़ाबलियत  के  आधार  पर  नौकरी  मिल तो  मान  लियाਂ  जाय  कि  वह  आमदनी  और  वह

 रुपया  आसमान से  उस  के  घर म  आ  टपका  जाती  तो  जो  बात  में  कह  रहा था  वह

 यह  fe  यदि यह  उसूल  मान  गया मे ंतो  समझता हूं  कि  यह  सनाज  के  बल

 पर  काम  करने  से  ए  आदमी  के  हाथ  में  कि  जो  उद्योग  धंधे  हैं  इनको  जनता  के  हित  में

 चलाना  हूँ  और  यदि  कोई  एसी  फ़ैक्टरी  या आता  हैं  और  समाज  का  यह  अधिकार  है  कि

 समाज  के  हित  के  लिये  उसका  इस्तेमाल  किया  मिल  है  जो  जनता  के  हित  में  नहीं  चल  रही

 जाय  |  यदि  कोई  मनुष्य  एसा  नहों  करता  तो  और  इन्तज़ाम  की  ख़राबी  या  दूसरे  अन्य

 वह  समाज  के  प्रति  पाप  करता  है  ।  और  यदि  झगड़ों  की  बिना  पर  दूरी  जा  रही  हैं  और

 कोई  सरकार  उस  को  बरदाश्त  करता  है  तो  उसका  सुधार  नहीं  हो  सकता  है  तो  सरकार

 वह  उस  पाप  में  हाथ  बंटाती  हूँ  ।  हमारे  देश  में  का  यह  कत्तव्य  है  कि  उसको  अपने  हाथ  में

 जबकि  लाखों  आदमी  बेरोजगार  जबकि  ले  ले  ।  पहले जो  क़ानून  था  उसमें ऐसा  कोई

 औरतों को  पहिनने के  लिये  कपड़ा  नसीब  अधितर  व  अधिकार  नहीं  था  ताकि  सरकार

 नहीं  होता  जब  कि  लोगों  को  खाने के  द्वारा  उस  मिल  या  फ़ैक्टरी  को  अपने  हाथ  में

 ले  कर  ठोक  से  उस  को  क़ायम  किया  सक े। लिये  रोटी  न  मिलती  जबकि  बीमारों

 को  दवां  मुयस्सर
 न

 उस  हालत  में  यह  और  चलाया  जा  सके  ।  पहले  कानून  में

 सोचना far  एक  आदमी  इस  तरह  पैदा  कर  के  उस  को  इस  नये  बिल म जो  यह  कमी

 इतना  धन  कमा  ले  और  उस  को  दाद-इलाही  पूरा  किया  गया  हैं  ।  इस  के  अलावा  इसमें

 कोई  और  नई  चीज़  नहीं  वढ़ायी  गयी जायदाद  समझ  यह  पाप  से  कुछ

 कम  नहीं है  ।  बल्कि  उस  पहले  क़ानून  का  जो  आशय  था
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 उसकी  git  के  लिये  इस  मौजूदा  विल  में  आधार  पर  यह  अधिकार  इस  बिल  में  दिया

 कुछ  अधिकार  दिये  गये  पहले  के  क़ानून  जा  रहा  वे  दूसरे  हे  ।
 दूसरे  एसेंशियल

 में  जो  कमी  वह  दूर  हो  स  इसके  अ  ara  सप्लाई  ऐक्ट  के  मातहत  एक  चीज़  ज़ो

 इस  बिल  में  और  कोई  नथी  चीज़  नहों  रक्खी  ज़रूरी  हो  और  जिसकी  कमी  हो  और  आम

 ग़रीब  आदमी  उस  को  खरीद  नहीं  सकता गयी  है  ।  मूल  सिद्धान्त  यह  मान  लिया  गया

 है  कि  अगर  किसी  व्यक्ति  विशेषकर  पास  कोई  तो  जनता  के  इस्तेमाल  के  लिए  उसकी  क़ीमत

 हक़  करदी  जाती  लेकिन  उस  में  यह सम्पत्ति  हो  तो  आज  वायु  मंडल  ऐस  बन  गया

 है  कि  जिसमें  उस  सम्पत्ति  का  इस्तेमाल  जनता  सवाल  नहीं  उठता  कि  वह  चीज  पदा  होगी

 के  हित  में  ही  हो  सकता  उसको  इस  बात  या  नहीं  और  वह  चीज़  एक  इकोनामिक

 का  अधिकार  नहों  है  कि  उस  सम्पत्ति  प्रापोजीशन है
 या  नहीं  दृष्टि  से

 वह  जनता  के  अहित  में  इस्तेमाल  कर  सके  ।  ठीक  है  अथवा  ।  इस  क़ानून  के  मातहत

 एक  चीज़
 की  क़ीमत  इसलिए  मुकरंर की जायगी की  जायगी यह  मूल  सिद्धान्त  स्वीकार  कर  लिया  गया

 कि  कोई  भी  कारोबार  हो  वह  जनता
 के

 हित  में
 ताकि  उसका  बढ़ोत्तरी  और  उस

 होना  चाहिये  और  जिस  परिस्थिति  में  आज  का  ज्यादा  प्रोडक्शन  कायम  रह  सके  ।  मान

 हम  रह  रहे  उस  परिस्थिति  में  यह  लीजिये  कि  कुछ  फ़  क्रीज  वे  मिल  कर

 aqua  है  कि  से  ज्यादा  हुम  काम  करें  एक  क़ीमत  मुक़र्रर  कर  लेती  और  थोड़ा

 और  ज्यादा  से  ज्यादा  पैदा  करें  और  अधिक  पैदा  करती  तो  जहां  उनकी  आमदनी

 से  अधिक  सुन्दर  वस्तु  पैदा  कर  बराबर  बढ़ती  रहेगी  और  नफ़ा  मिलता

 पैदा  करें  और  ज्यादा  अच्छी  पैदा कर  सकें  और  वहां  जनता  का  नुक़्सान  होता  रहेगा  और

 अगर  कोई  उद्योग  tar  नहों  करता  तो  देश  को  हानि  इसलिए  कि  माल  कम

 सरकार  को  वहां  हस्तक्षेप  करने  का  अधिकार  आयगा  |  मान  लीजिए  कुछ  मोटर  बनाने

 हो  जाता  है  ।  पहले  कानून  में  ऐसी  गुंजायश
 वाली  रिक्टर  यह  तय  करें  कि  हमको  पन्द्रह

 नहीं  थी  ।  वह  चीज़  इस  नये  बिल  में
 की  गई  हज़ार  कम  से  कम  क़ीमत  रखनी  तो

 हैं  और  इसके  अलावा  इस  में  और  कोई  नथी  नतीजा यह  होगा  कि  कम  पैदा  करने  पर  भी

 बढ़ोतरी  नहीं है
 फंक्टरीज़  को  बराबर  नफ़ा  होता

 लेकिन  जनता  के  हाथ  में  उतनी  चीज़ें  नहीं

 उतनी  मोटरें  नहीं  आयेंगी  जितने  की

 जनता  को  आवश्यकता है  और  इस  तरह
 दूसरे  जहां  तक  क़ीमत  करने

 का

 सवाल  में  समझता  हूं  कि
 क़ीमत  गूक़रर झ

 जनता  और  देश  को  हानि  पहुंचेगी  ।  इसलिए

 इस  क़ानून में  जिन  मूल  सिद्धान्तों  के  आधार
 करने  का  अधिकार  अत्यावश्यक है  ।  इसके

 विरुद्ध  यहं  पर  यह  तक  पेश  किया  गया  हे  कि
 पर  ae  अधिकार  लिया  गया  है  वे  दूसरे

 और  इसका  लिया  जाना  बहुत  जरूरी  था  ।
 एसेंशियल  सप्लाई  ऐक्ट के

 अन्दर  हम  को

 क़ीमत  नियत  करने  का  अधिकार  मिला  हुआ  और  जसा  far  डाक्टर  श्यामा  प्रसाद  मुकर्जी

 ने  यह  अधिकार  अत्याधिक  था
 है  और  इसलिए  इस  बिल  में  यह  अधिकार

 रखने  की  ज़रूरत  नहीं  हे  ।  में  उनको  बतलाऊँ
 में  उन  से  पूर्ण  रूप  से  सहमत  हूं  ।

 कि  एसेंशियल  सप्लाई  एक्ट  में  जिन  मूल

 सिद्धान्तों  के आधार  पर  यह  चीज़  की  जाती  एक  जसा  कि  श्री  अलगूराब्र  ने

 यह  है
 कि  द  vi टोटे  car  टे  उद्योग  धंधे  भी

 है  वे  दूसरे  हूं  और  जिन  मूल  सिद्धान्तों  के

 445  PSD
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 (afeea  के०  सी०

 हम  अपने  हाथ  में  ले  में  समझता  हुं  कि  शी  दामीदर  aaa  )  मे

 हम  लोगों  को  यह  समझ  लेना  चाहिए  कि  जो  इस  विधेयक  का  सामान्य  समर्थन  करता  हूं  |

 लोग  काम  कर  रहे  हैं  उन  के  दिमाग  में  भी  कुछ  श्री  तुलसीदास  किलाचन्द  ने  मजदूरों  के

 अक्ल  बाक़ी  कोई  भी  मिनिस्टर  व्यवहार  की  की  थी  अर  कहा  था

 बीस  या  पचास  हजार  का  धंधा  अपने  हाथ  कि  हमारे  उद्योगों  के  निजी  भागों  में  बहुत  सी

 में  नहों  लेगा  ।  सरकार  तो  बड़ी  बड़ी  फैक्टरियों  बुराइयों  का  कारण  मज़दूरों  का  नियम  विरो  घी

 और  मिलों  में  ही  हस्तक्षेप  छोटे  छोटे  व्यवहार  तथा  उन  के  दवारा  अपनाये  गये

 उद्योग
 धंधों  में  वह  हस्तक्षेप  नहीं  करेगी  और  यक  ढंग  है  |  मं  स्तध  कुछ  समय  तक  मजदूर

 में  समझता  हूं  कि  हमारे  जो  उद्योग  मंत्री  कार्यकर्ता  रहा  हूं  अपने  देश  के

 हैं  उनमें  काफ़ी  है  और  उस  बारे  में  पतियों  से  पूछता  चाहता  हुं  कि  क्या  उन्हों  ने

 किसी  को  सन्देह  करने  की  ज़रूरत  नहीं  है  ।  मजदूरों  के  प्रति  भ्र पने  उत्तरदायित्व  को  उचित

 रूप  में  निभाया है
 ?  बहुत  से  मामलों  में  वे

 मजदूरों  का  बड़ा  ही  विवेकशून्य  ढंग  से  शोषण
 एक  सवाल  के  बारे  में  मुझे  और  कहना

 करने  का  प्रयत्न  करते रहे  हें  ।
 है  भर  वह  यह  कि  इस  में  जो  मुकर

 7!
 चलाने

 के  सम्बन्ध  में  धारा  रक्खी  गयी  हू  4  यह  है  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती
 )

 कि  सरकारी  कर्मचारी  ही  मुकदमा  चला  नहीं  ।

 सकता  है  और  अदालत  में  वही  पेश  कर  सकता

 श्री  दामोदर  मनन :  वे  उन  के
 हैं  कि  इस  क़ानून  के  विरुद्ध  कोई  जुर्म  हुआ  ?

 में  समझता  हूं  यह  ग़लत है  seta  या
 साथ  लाभों  के  विभाजन  के  लिए  तैयार  हैं  ?

 मिलों
 में

 जो
 जुर्म  होते  हैं  और

 जो  क़ानून
 यदि  नहीं  तो  श्राप  मज़दूरों  से  अपना  गतंव्य

 के  विरुद्ध  कार्रवाई  होती  है  उन्हें  ज्यादातर
 उचित रूप  में  पूर्ण  करने  की  अदा  नहीं कर

 सकते  ।
 वही  लोग  जानते  हें  जो  फैक्टरी  में  काम  करते

 हू  और  उन  से  मिले-जुले  रहते  हैं  धारा  १८  क  के  सम्बन्ध  में  माननीय
 सरकारी  कर्मचारियों  का  बहुत  ज़माने  से  यही

 काम  समझा  गया ह  कि  अगर  पब्लिक  आडर

 सदस्य  डा०  श्यामाप्रसाद  मुकर्जी  न  कहा  था

 कि  इन  उद्योगों  को  चलाने  के  लिये  सरकार
 रोज़  के  अमनोअमान  खलल  या  झगड़ा  जो  एजेंसी  नियुक्त  करती है  उस  के  बारे  में

 न
 पड़े  तो  वे  बहुधा  हस्तक्षेप  नहीं  करते  ।  उसे  बड़ा  ही  सावधान  रहना  चाहिये  |  क्योंकि

 इसलिये  यदि  आप  इसके  मुताबिक  काम  करना  यदि  एजेंसी  दोषयुक्त  होगी  तो  जनता

 चाहते  हू  तो  आप  को  यह  अधिकार  देना  पड़ेगा  सरकार  को  दोष  नियन्त्रण

 कि  जनता  का  हर  एक  आदमी  इस  क़ानून  के  नीति  को  भी  ।  ae  आलोचना  हो  चुकी  है  कि
 खिलाफ  जो  कारवाई  की  गयी  उसके  इन  में  पक्षपात  तथा  कार्य-म्रकुशालता
 खिलाफ  अदालत  में  मुकदमा  चला  सके

 इस  में  सत्यता है  प्रो  प्रत्येक  व्यक्ति  यह

 ताकि  लोगों  को  यह  मालूम  हो  कि  वह  जो
 जानता है  ।  परन्तु  मुझे यह  जान  कर

 कुछ  करते हैं  आदमी उसको  देखता  है  होता  है  कि  उद्योगपति  इन  का  इस  रूप  में

 और  उसकी  जवाबदेही  भी  उन  को  करनी
 हरण  देते  ह  जेस ेकि  यह  एक  कारण  है  जो  यह

 पड़ेगी  ।  इन  शब्दो ंके  साथ  में  समाप्त  करता
 बताता है  कि  इस  देश में  सरकार को  कोई

 उद्योग  अपने  झा धि पत्ति  में  नहीं  लेना  चाहिये  ।
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 इस  सम्बन्ध  में  में  माननीय  मंत्री  से  करने में  तथा  बड़ी  संख्या  में  भारतवासियों

 wae  करता  हं  कि  वह  इस  का  ध्यान  रखें  कि  को  काम  देने  में  चे  में  करते  सरकार

 प्रबन्ध  वृत्तियों  में  उन  का  उचित  प्रतिनिधित्व  इस  अधिनियम  के  उपबन्धों  को  कार्यान्वित

 हो
 ।

 वह  स्वय  यह  कह  चुके  हूं  कि  यदि  कोई  करने पर  विचार  करेगी
 ?  में  यह  भी  जानना

 मज़दूर  झगड़ा  है  जो  उद्योग  को  झ्वंगति  चाहता हूं  कि  क्या  ऐसे  मामलों में  सरकार

 की  झोर  ले  जाता  है  तो  सरकार  के  लिये  यह  ध्यान  रखेगी  कि  ये  विदेशी  उद्योग  शादी

 उसे  ७ अपन  तत्थावधान  में  लेना  आवश्यक  हो  राष्ट्रीय  हित  के  अनुकूल  काम  करते  हें  या

 जायेगा  |  इन  सब  मामलों  यदि  हम  मज़दूरों  भ्रौर  वे  भारतवासियों  को  काम  करने  के

 तथा  कारीगरों  पर  विश्वास  मिलकर  उन  ढंग  शादी  जानने  का  अ्रवसर  देते  ह  या  नहीं  |

 टेक्निशियनों  पर  उद्योग  चलाते  तो  सभापति  महोदय :  माननीय  मंत्री  सवा

 सरकार  के  लिए  ऐसे  व्यक्ति  पाना  सम्भव  बारह  बजे  उत्तर  देंगे  |  दोष  समय  अधिक  नहीं

 होगा  वास्तव  में  सरकार  की  से  में  समस्त  माननीय  सदस्यो ंसे  यथासम्भव

 उद्योग  को  चलाने  का  उत्तरदायित्व  ले  लेंगे  |  संक्षिप्त  वक्तव्य  देन  का  निवेदन  करता हूं  ।

 ary ऐसा  करने  का  कारण  यह  है  कि  निजी  उ  श्री  बंसल  (  हज्ज  <-  fcarst)  :  इस्पात

 पति  सरकार  की  नीति  में  विश्वास  नहीं  करते  ।  उद्योग  पर  बोलते  हुए  श्री  Last  ने  कहा  था

 वे  चाहते हे  कि  प्रत्येक  बात उन  के  प्रबन्धकों पर  कि  स्वय  उद्योगपति  ही  उस  का  विकास  नहीं

 छोड़  दी  जाये  ।  इन  परिस्थितियों  में  ऐसा
 होने  देते  ।  म  यहां  कौर  we  कहता  हूं  कि

 करना  ate  भी  अधिक  ऑ्रावश्यक  है  ।  उद्योग  अत्याधिक  इच्छा  है  शौर  सरक।र

 सरकारी  प्राधिकारी  सदन  में  बड़े  गर्मे  को  बार  बार  कहता  रहा  है  कि  इस्पात  का

 वक्तव्य  देते ह  भ्रौर  कहते  ह  कि  सरकार  यह
 उत्पादन  बढ़ाने के  लिए  देश  में  नये  यंत्र  अवश्य

 ध्यान  रखेगी  fe  औद्योगिक  निर्माणशालायें  लगाये  जान  चाहियें  ।  इस  उद्योग  के  थोड़े

 मुख्यकर  गेर  सरकारी  निर्माणशालायें  सम्पूर्ण
 उत्पादन के  सरकार  उत्तरदायी  है  ।

 रूप में  राष्ट्र के  हित के  लिए  चलाई  जाती  कया  हम  नहीं  जानते  कि  सरकार  ने  इन

 निर्माण शालाओं  को  अपने  welt  करने  का
 हा  इन  सब  के  होते  हुए  भी  वे  उन  अधिकारों

 का  प्रयोग  करने  में  बहुत  झिझकते  हूँ  जो  उन्हें  निश्चय कर  लिया  है  ।  इसी  प्रकार  उन्हों  ने

 प्राप्त  ह  में  माननीय  मंत्री  से  आग्रह  श्रलोमूनियम  उद्योग  के  बारे  में  तथ्यहीन

 करता  हूं  कि  वे  इस  संशोधन  विधेयक  के  बातं  कहीं  |  मुझे  विश्वास है  कि  माननीय

 परिणाम-स्वरूप  प्राप्त  होन  वाले  अधिकारों  सदस्य  न  डा०  गेंद  मुखर्जी  का  भाषण

 सुना था  जिस में  उन्हों न  बड़े  ही  स्पष्ट  शब्दों का  यह  पता  लगाने  की  दुष्टि  से  पूर्ण  प्रयोग करें

 कि  गैरसरकारी  उद्योग  हमारे  राष्ट्रीय  जीवन
 में

 यह  बताया  था
 कि  इस  विधेयक  का  उद्देश्य

 में  उचित  भाग  लेते  हें  या  नहीं  ।  क्या  है  ।  यह  स्पष्ट  है  कि  इस  विधायक

 का  उद्देश्य  राष्ट्रीयकरण से  ada  भिन्न  है  |

 में  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  कुछ  विशेष  यह  उचित  था  कि  मंत्री  इस  सम्बन्ध  में  एक

 उदाहरणों  की  भ्रांत  कर्षित  करना  चाहता  वक्तव्य  देते  और  उन  व्यक्तियों की  aaa

 हमने  कुछ  विदेशी  उद्योगों  को  यहां  को  दूर  करते जो  इसी  श्रम  में  हों  कि  इस  का

 पित  तथा  विकसित  होने  की  अनुमति  दे  दी  है  ।  उद्देश्य  राष्ट्रीयकरण  करना  है  ।

 मं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उन  मामलों  में  डा०  श्यामा  प्रसाद  मुखर्जी  न  कहा  श्री  कि

 जहां  विदेशी  उद्योग  सरकारी  निर्देशों का  पालन  सरकार  को  इस  विधायक  द्वारा  या  भारतीय
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 समवाय  अधिनियम  में  संशोधन  करके  उन  का  प्रबन्ध  ऐसे  ढंग  से  हो  रहा हैं

 उद्योगों  को  अपने  प्रधान  करने  का  अधिकार  शादी  शादी  गप

 प्राप्त  करना  thes  जिन  का  उत्पादन  कम  हो
 इस  संशोधन  का  उद्दीन  यह  है  कि  वह

 रहा हो  ।  में  यह  समझ  सकता  हूं  कि  उन
 का

 उद्योग  पर  जो  उचित  रूप  में  न  चल  रहा
 ऐसा  कहना  तथ्यपूर्ण  है  या  नहीं  ।  बहुत  से  ऐसे

 उद्योग हैं  जिन  के  उत्पादन  में  मांग के
 कारण

 सरकार  झ्रधघिकार  कर  सकती  है  ।  में  यह

 afar  पसन्द  करता  यदि  उद्योग  में  र
 वृद्धि व  कमी  होती  रहती  है

 ।
 क्या  हम  नहीं

 जानते  far  सरकारी  युद्धास्त्र  निर्माणशालायें
 करने  का  एकਂ  उस  पर  सरकारी

 अ्रधिकार  होने  के
 उसे  दिया  जाता  ।  में

 भी  पूर्ण  क्षमता  पर  काम  नहीं
 कर

 पातीं
 ?

 सरकार  द्वारा  यह  शभ्रधिकार  प्राप्त  करन  का
 q  उन  से  इस  बात  पर  सहमत  हुं  यदि  वह  यह

 कारण  नहीं  समझ  पाता  हूं  ।  इस  से  बहुत  से
 कहें  कि  मांग  WaT  उत्पन्न  करनी  चाहिए  ।

 भ्रम  उत्पन्न  हो  गय  हें  ।  देश  में  हजारों  छोट

 तब  में
 उन

 के
 को  समझ  सकता  हूं

 ।
 छोटे  उद्योगपति  हैं  जो  छोटे  छोटे  कारखाने

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  ने  कहा  था  कि  चलाते  हें  ।  एक  बिजली  केਂ  करघे  का  स्वामी

 इस  विधायक  में  कुछ  ऐसी  बात  होनी  चाहिये  भी  उद्योगपति  है  ate  कुछ  हज़ार  रुपय  की

 थी  जिस  से  सरकार  की  काय  वाही
 में  वृद्धि  पूंजी  वाला  प्लान-वुड  का  निर्माता  भीਂ

 होती  |  सरकार  को  यह  देखने  के  लिए  अधिक  पति है  ।  मेरा  यह  कहना  है.कि  इन  छोट  छोट

 अधिकार  प्राप्त  हो  जाते  far  राष्ट्रीयकरण  लोगों  को  हीਂ  सरका री  विभागों  से  कुछ  करवाने

 यथाशीघ्र होता  है  ।  इस  सदन  म  हम  पंच  में  भ्रमित  कठिनाई  होती  है  ।  बड़े  बड़

 वर्षीय  योजना  स्वीकार  कर  AF  हें  ौर  उस  पतियों  के  सम्यक  श्रधघिकारी  तो  तुरन्त

 में  के  सम्बन्ध  में  जो  कहा  गया  है  चिंगारियों  कौर  मंत्रियों  से  मिल  कर  aaa

 उसे  प्राप्त करने  के  लिये  ही  इस  विधेयक में  कठिनाइयां  दूर  करवा  लेते  किन्तु  इस  नये

 प्रयत्न  किया  गया  है  ।  संजो बक  विधेयक  से  तो  छोट  छोटे  लोगों  की

 कठिनाई  कौर  बढ़  जायगी  |
 माननीय  मंत्री  ने  कहा  था  कि  जहां

 गर-सरकारी  उद्योग  उचित  रूप  में  काम  नहीं  इसी  प्रकार  से  एक  कौर  संशोधन

 कर  रहे  हैं  वहां  समस्त  सम्भाव्य  क्रिया  जा  रहा  है  जिस  से  एक  लाख से  कम

 तारों  से  बचन  के  लिए  हमें  उन  पर  अधिकार  पूंजी  वाले  कारखानों  को  भी  पंजीयन  कौर

 करने  का  अ्रधिकार  प्राप्त  करना  पड़  रहा है  |  अनुज्ञप्ति  के  लिये  ध  पत्र  देना  होगा  |

 में  उन  के
 इस  मत

 से  सहमत  नहीं  हूं
 फिर  भी  इस  में  भी  छोटे  छोटे  उद्योगपतियों  को  वही

 में इस  का  विरोध  नहीं  कर  रहा हूं  अपितु  कठिनाई  होगी  ।  मुझे  निरूपण  है  ह  क  माननीय

 उन  के  विचार  करने  के  लिये  एक  या
 दो  बात  वाणिज्य  मंत्री  छोटे  कौर  मध्यम  श्रेणी  के

 रखूंगा
 ।  पहली  बात  धारा  १८  क

 के
 उद्योगपतियों  के  भय  को  दूर  करने  के  लिये

 सम्बन्ध  में  है  जहां  यह  कहा  गया  है  अवश्य  कुछ  करेंगे  ।

 ऑद्योगिक  निर्माण शाला  जिस  के  एक  प्रौढ़  बात  है  ।  नई  धारा  १८  क  में

 सम्बन्ध में  घारा  १५  के  भ्रत्तगंत  एक  यह  लिखा  हुमा  है  कि  सरकार  किसी  व्यवित

 पड़ताल हो  चुकी  है  घारा  १६  के
 भ्र  पसार  या  व्यक्तियों  के  निकाय  को  प्रबन्ध  सम्मान

 निर्माण शाला  को  कोई  निर्देशन  दिये  गये  हैं  का
 अधिकार  दे  सकती  है

 ।
 परन्तु  इस  से
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 ऐसा  प्रतीत  होता  है  किਂ  प्रबन्ध  सम्भालन  से  wea  में  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  गत

 पूर्वे  के  सभी  जिस  में  उस  प्रौद्योगिक  दो  वर्षो  से  उद्योगपति  सरकार  से  बहुत  सहयोग

 पूर्वक  काय  करते  रहे  इस  प्रकार के उपक्रम  के  प्रबन्धक  कौर  संचालक  भी

 लित  पदत्याग  कर  देंगे  ।  मेरी  सम्मति  यह  है
 प्रतिकूल  प्रभाव  वाले  विधानों  से  सारे

 किनारा  ढांचा  बदलने  के  स्थान  पर  सरकार  मण्डल  को  दूषित  करना  अच्छा  नहीं  ।  यदि

 माननीय  वाणिज्य  मंत्री  मेरे  aaa  को को  अपनी  सनम  बिकाए ए+  प्रबन्ध  संचालक

 या  संचालक  मण्डल  में  एक  संचालकਂ  नियुक्त
 स्वीकार  कर  लें  तो  इस  से  इस  विधेयक  कें

 इन  संशोधन  खंडों  की  कठोरता  दूर कर  देना  चाहिए  जेसा  कि  उन्हों  ने  सीरिया

 कम्पनी  के  सम्बन्ध  में  किया है  ।  माननीय  जायंगी  |

 वाणिज्य  मंत्री  से  मेरी  यह  प्रार्थना  है  कि  वे  श्री  आर०  डी०  मित्र

 इस  पर  खले  दिल  से  विचार  करें  शर  एक  ऐसा
 :  में  खटर  बिल  पर  बोलना  चाहता  था

 खण्ड  प्रस्तुत  करें  जिस  से  सरकार  को

 प्रतीक  शाक्ति  मिल  जाय  उद्योगपतियों
 पर  मौक  नहीं  मिला  ।  राज  इस  बिल  पर  बोलने

 का  मौका  मिला  तो  में  अपन  माननीय  मंत्री
 की  बेचनी  दूर  हो  जाय  ।

 जी  की  तवज्जह दो  चार  बातों  की  तरफ  दिलाना

 चाहता हुं  ।  जहां  तक  हमारे  देश  का  ताल्लुक
 नई  धारा  १८  क  के  सम्बन्ध  में  में  एक  विदेशियों के  पान  से  हमारे देश  की

 कौर  सुझाव  देना  चाहता हैं  ।  इस  में  यह  दिया

 हम्ना  है  कि  सरकार  की  किसी  व्यक्ति  को
 तमाम  दस्तकारी  खत्म  हो  गई  कौर  हमारा

 देश  दिन
 ब

 दिन  गरीब  होता  चला  गया
 ।

 प्रौद्योगिक  उपक्रम  का  प्रबन्ध  सम्भालने  का
 इस  में  हम  सभी  सहमत  हें  ।  जब  इस  देश

 अ्रधिकार  देने  की  शक्ति  रादेश  में  निर्दिष्ट
 के  भ्रमर  राजनीतिक  आन्दोलन  vor  कौर

 aaa  तक  सीमित  होगी  ।  मान  लीजिय  कि
 अपने  देश  की  श्रमिक  अ्रवस्था  को  हम  ने

 अवधि  समाप्त  होन  के  पश्चात  भी  सरकार

 उस  पर  नियंत्रण  रखना  श्रावक  समझ
 संभालना  चाहा  तो  सब  से  पहले  स्वदेशी

 की  इस  देश  में  उठाई  गई  |  हर  एक
 तो  क्या  स्थिति  होगी

 ?  मेरा  यह  सुझाव है  कि
 विचार  के झादमी ने झपने देश की ने  wad  देश  की  उन्नति के

 प्रवर  समिति  को  इसे  पर  विचार  कर  के  या
 लिय  स्वदेशी  की  भावना  at  प्रचार  किया

 तो  इस  सम्बन्ध  में  यहां  कोई  संशोधन  कर  देना
 और  at  तकਂ  कांग्रेस  की  हिस्ट्री  में  स्वदेशी

 चाहिए  या  सरकार  को  इस  प्रकार

 सुचना  का  समय  बढ़ाने  पर  सदन  के  समक्ष

 की  भावना  को  फलाया  गया  |  पूजनीय  महात्मा

 गांधी  जब  मैदान  में  प्राय  तो  हों  न  उस  प्रचार
 एक  संकल्प  रखना  का अधिकार  दे  देना  चाहिए  ।

 के  अलावा  कुछ  श्रम ली  सबक  भी  हम  को  दिया

 कौर  बतलाया  कि  हम  लोग  केवल  प्लेटफार्म

 इस  के  अतिरिक्त  कुछ  दण्डात्मक  खण्ड  पर  लैक्चर  न  बल्कि  अपन  देगा  की

 कारी  की  उन्नति  करने  के  लिय  देना  में  से हजो  इस  संशोधक  विधायक  में  अधिक  कठोर

 मरा  यह  सुझाव है  कि  जब  कोई  व्यक्ति  गरीबी कौ  निकालने  के  लिय  हमें  aa

 बार  बार  अ्रपराध  करे  तो  उसे  अ्रवश्य  कठोर  घरेलू  उद्योग  धन्धों  को  बढ़ाना  चाहिये  |

 दण्ड  मिलाना  किन्तु  छोटी-मोटी  रहे  तब  बढ़  सकते  हें  जब  उन  के

 भूलों  के  लिए  बहुत  हल्का  दण्ड  मिलना  चाहिए  लिये हम  कोई  बाजार  तैयार  करें  ।  जब  तक

 प्रौढ़  कम  से  कम  किसी  का  दायित्व  किसी  किसी  चीज़ के  लिये  कोई  बाज़ार तथा  नहीं

 अन्य  पर  नहीं  डालना  चाहिए  |  होता  उस  की  मांगਂ  नहीं  बढ़ती  कौर
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 आर०  डी०

 कौन  सा  कारखाना  ज्यादा  माल  कर वहू  उद्योग  धंधा  तरक्की  नहीं  कर  सकता

 है
 ।  पूज्य  महात्मा जी  ने  कांग्रस  के  सब  रहा  है  कौर  कौन  सा  ज्यादा  पैदा  नहीं  कर

 ~

 थी  कि  रहा  या  किस  कारखाने  में  मालिकों सदस्यों  पर  यह  ः  लगाई

 वह  सब  खद्दर  पहनें  ताकि  इस  देश  में  कपड़े
 कौर  मजदूरों  के  बीच  लड़ाई  है  कौर  किस  में

 की  दस्तकारी  बढ़े  |  उन्होंने  देश  कौर  जनता  नहीं  यह  सब  बात  श्राप  के  लिये  जानना

 का  ध्यान  ग्रामोद्योग  की  तरफ  दिलाया
 दौर  करना  झ्रावश्यक  हैं  ।  लेकिन  सब  से  बड़ी

 और  हर  क्षत्र  में  स्वदेशी  अपमान  की  भावना  का  ग्रा वस् यक  बात  यह  है  कि  जब  देवा  के

 अन्दर  स्वदेशी  की  भावना  नहीं  फैलती प्रचार  किया  ।  काट  इंडस्ट्रीज  दूसरे

 देशी  घरेलू  धंधों  को  देश  में  बढ़ाने  पर  उन्हों ने
 तब  ग्रामोद्योग  कौर  कारखाने  तरक्की

 नहीं  कर  सकते  हें  ।
 जोर  दिया  ।  लेकिन  मुझे  यह  कहते  हुए

 बहुत  दुख  होता  है  कि  हम  न  उन
 पर  पुरी  में  श्राप  को  बतलाऊँ  कि  हम  राज  यहां  व्या

 तरह  अमल  नहीं  नहीं  तो  ate  हमारे  देखते हें  ।  हम  यहां  इस  पार्लियामेंट  के  मैम्बर

 देश  की  हालत  शौर  ही  होती  |  यह  में  मानता  चुन  करवाया  हम  ने  यहां  एक  नई
 चीज

 हूं  कि  अराज  सब  जगह  कांग्रेस  की  अक्सरीयत  देखी  कांग्रेस  के  जितने  मेजबां  हैं  वह  सब  तो

 लेकिन  यह  हकीकत  है  कि  कांग्रेस  की  खद्दर  पहिन  कर  यहां  ata  हें  श्रम ली

 अक्सरियत  होते  हुए  भीਂ  amt  तक  कांग्रस  तौर  पर  देश  की  उन्नति  करने  में  लगे  हुए

 जिस  नीति  पर  चलती  रही  उस  नीति  को  हूं  लेकिन  हमारे  राजभोज  सरीखे  भाई  जो

 हम  यहां  गवन  मेंट  में  पावर  में  तरा  कर  चला  ara  faq  अछत  के  वास्ते  शोर  मचाते  हें  क

 नहीं  पा  रहे  हें  ।  इस  का  क्या है  ,  इसके  उन  को  रोटी  कपड़ा  मकान

 बारे  म  हमें  ौर  alg  को  सोचना  है  ।  शौर  नौकरी  तो  उन

 जितनी  भी  पार्टियों  के  मेम्बर  राज  इस  सभा  कथित  नेताजी  से  यह  पूछा  जाय  कि  जनाब  झप

 में  इन  में  से  बहुत  से  पहले  कांग्रेस  में  भी  शोर तो  उन  के  लिये  इतना  मचाते  लेकिन

 थे  और  पुरान  कांग्रेस  नेताओं  के  साथ  उन्हों  ने
 gig  उन  की  क्रय  शक्ति  बढ़ाने के  लिये

 सदा  स्वदेशी  वस्तुश्नों  HT  इस्तेमाल  करने  पर
 अमली  काम  किया  |  प्राय  खद्दर

 जोर  ले  किन  wa  वह  भावना  देश  भर  में
 पहिनें तो  उस  से  श्राप  के  जो  गरीब  भाई

 ग्रस्त  में  नहीं  पा  रही  है  इसलिए  इस
 चर्खा  चलाते  गे ् ष् ल भ्रौर  कपड़ो  बुनते  हैं  उन  को

 सदन  में  जितनी  भी  पार्टियां  हें  उन  सब  को  काम  मिलेगा  और  उन  के  काम  की  तरक्की

 मिल  कर  अपन  देश  के  इन्दर  स्वदेशी  की
 होगी ।  इसी  तरह  नगर  अप  देशी  जूता  पहिनगे

 भावना  को  फैलाना  चाहिये  ।  क्योंकि  यह  तो  att  ही  के  भाई  लोग  जो  जूता  बनान

 बात  निश्चित  हे  कि  जब  तक  स्वदेशी  की  भावना  का  व्यवसाय  करते  हैं  उन  का  काम  चढेगा

 देश  में  नहीं  फे  लती  हम  इस  मुल्क  से  शर  वह  पैसा  उन  को  यह  सब  जो

 और  भुखमरी  को  नहीं  निकाल  करना  उन  को  उचित है  वह  तो  करते

 सकते  हैं  ।  इसलिये  मेरा  कहना  यह  है  उल्टे  काँग्रेस  की  जिस  ने  weal  के  लिय

 कि  यह  ठीक  हू  कि  अनाप  इस  तरह  का  बिल
 शुरू  से  प्रयत्न  किया  ate  उन  को  ऊंचा

 ला  रहे  हैं  शर  यह  सोच  रहे  हे  कि  उठाया  कौर  अब  तक  उन  के  सुधार  में  लगी

 इंडस्ट्री  पर  किस  का  कंट्रोल  रहे  atk  किसका
 हुई  खिलाफत  करते  हें  शोर  विरोध  करते

 त  या  कौन  सी  दस्तकारी  अच्छी  हैं  पौर  कहते  हें  कि  कांग्रेस  ने  छतों  के  लिये
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 कुछ  नहीं  किया  ।  अप  अ्रद्धत  भाइयों  के  नुमाइन्दे  gat  हिस्सा  होता  है  जिस  को

 बनने  का  दावा  तो  करते  लेकिन  श्राप  में  में  टिकल  एक्जीक्यूटिव  aga  जिस  में  हमारे

 मिनिस्टर  अर  कैबिनेट  वगेरह  होते  हें  | स्वदेशी  का  सत्र था  प्रभाव  पाता हूं
 ।  श्राप  के

 ऊपर  भ्र ग्रेजी  तहजीब  का  गधनेंमेंट  का  दूसरा  हिस्सा  वह  होता  है  जिस

 पतलून  कौर  सूट  धारण  करते हैं
 |  में  परमानेंट  सिविल  सर्वेट्स  होते  हू  |  गवर्नमेंट

 विदेशी  वेष-भूषा  कौर  विलायती  कपड़े  पहिन  के  चुने  हुए  हिस्से  का  काम  पालिसी  बनाना

 कर  श्राप  छतों  का  उद्धार  करने  चले  होता  है  इस  परमानेंट  एक्जीक्यूटिव

 श्र  कांग्रेस  वालों  को  मुफ्त  में  बदनाम  करते  का  उस  पालिसी  को  अमल  में  लाने  का  काम

 हूं  श्राप  हमें  क्या  कहते  हैं  ।  हमारा  तो  है  la  इलेक् टेड  पार्टी  का  पालिसी  बनाने  के

 qe  से  ही  यही  व्यय  रहा  है  कि  गरीबों  की  साथ  साथ  यह  भी  देखना  काम  है  कि  जो

 भलाई  क
 ,  भ्रद्धतोद्धार  करें  श्र  हम  तो  सिर  पालिसी  उन्हों  ने  बनाई  उस  पर  दूसरा  हिस्सा

 से  पर  तक  सब  देशी  कपड़ा  पहिनते  हें  और  ठीक  ठीक  तरह  प्रबल  भी  कर  रहा  है  या

 हमारी  कुल  पोशाक  का  णु  ए  पेसा  गरीब  शर  उन  स्कीमों  को  कार्यरूप  में  परिणित  भी

 भाइयों  को  जाता  है  कौर  देश  से  गरीबी  के  कर  रहा  ह  या  नहीं  जो  उन्हों  ने  चाक  ट्राउट

 दूर  करने  में  काम  जाता  है  ।  इसलिये arg  के  की  हें
 ।

 यहां  में  मिनिस्टर  area की  खिदमत

 लिय  यह  किसी  तरह  से  शोभा  नहीं  देता  कि
 में  प्रजा  करना  चाहता  हूं  कि  वह  यह  भी  देखें

 अप  हम  पर  इस  तरह  का  लांछन  लगाये ।  कि
 जो  पालिसी  वह  फ्रेम  करते  उस  पर

 )  एक्जीक्यूटिव  यकीन  करती  ह  ate  ईमानदारी

 से  उस  पर  अमल  करती  है  या  नहीं  ।  अराज
 श्री  पी०  एन०  राजाभोज

 हम  देखते ह  कि  कानून  शौर  पालिसी  तो

 रक्षित--श्रनुसूचित  :  मुझ  बोलने

 का  मौका  दिया  जाये  ।
 ठीक  कौर  ७ अ्रच्द्ध  बनाये  जाते  लेकिन  वह

 पालिसी  परमल  में  नहीं  ्र  रही  है  ।  अज  हम

 चाहते हे  कि
 देश

 में  काटेज  इंडस्ट्री  इस  देश
 सभापति  महोदय  शान्ति  |

 में  हिन्दी  भ्रच्छी  प्रकार  समझती  नहीं  हूं  किन्तु
 से  बेरोजगारी  जाये  कौर  लोगों  को  रोजगार

 मिले  श्र  प्राजक  पढ़े  लिखे  लोगों  में  जो
 मुझे  झरिया  हे  कि  माननीय  सदस्य  विषय  पर

 ही  बोल  रहे  हे  और  सभापति  को  सम्बोधित  काम  से  जरा  एक  घृणा  सी  पैदा  हो  गई

 कर  के  ही  बोल  रहे  सदन के  किसी  वह  दूर  हो  जाय  भौर  ag  उद्योग  धन्धों

 में  लग  जायें  हम  यहां  पर  गप  लिये अन्य  सदस्य  को  नहीं  |

 बनाने  जूते  करने
 श्री  आर०  डी०  मिश्र  :  में  इस  के  लिये

 लगें  और  दूसरे  काम  धन्धे -  भी  करने
 माफी  चाहता हूं  कि  मुझे  कुछ  अपन  लायक  दोस्त  लगें  ।  इस  के  साथ  ही  मिनिस्टर  साहब
 के  बारे  में  यहां  फर  जिक्र  करना  पड़ा  |

 का  यह  फर्ज  हो  जाता  है  कि  वह  यह  देखें  कि
 में  अपने  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  कहना

 चाहता हं  कि  ara  जरगर  प्लानिंग  कमीशन
 उन  की  जो  एक्जीक्यूटिव  है  वह  पुरी  तरह

 उन  की  स्कीम  पर  कमल  करती  है  कौर  उन  की
 की  रिपोर्ट  को  देखेंगे  तो  उस  मेँ  साफ  तौर

 पालिसी  पर  उस  को  पूरा  विश्वास  है  ।  में
 पर  यह  लिखा  हुआ  है  कि  प्रजातन्त्र  में  गिनें  मेंट  amt  देखता  हूं  कि  हमारी  एक्जीक्यूटिव  को
 क्या  है  ?  उस  में  बतलाया  गया  है  कि  गवर्नमेंट

 कांग्रेस  की  बेसिक  पालिसी  के  ऊपर  एतबार
 के  दो  हिस्से  एक  पालिसी  मेकिंग  qe

 नहीं  है  ।  हमारी  कांग्रेस  की  पालिसी  क्या न  ? ै होता ह  भर  वह  गवर्नमेंट  का  चना
 लेकिन  उन

 का
 ऐतबार
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 [att  आर०  डी०

 में  नहीं  ।  गवर्नमेंट  के  सुप्रीम  हेड  पंडित  को  बतलाना  चाहता  हूं  ।  इस  बिल  के  अन्दर

 जवाहर  लाल  नेहरू  जो  प्राइम  मिनिस्टर  अब  तक  एक  लाख  की  मियाद  रक्खी  गयी

 a
 a  |
 —  x

 पं खटर  यही  ते  लेकिन  गवर्नमेंट  थी  कि  एक  लाख  से  ज्यादा  मालियत  वाले

 सेक्रेटरी  क्लास  इरादी  पर  कोई  कारखाने  के  ऊपर  गवर्नमेंट  कंट्रोल  रखेगी  ।

 वह  वही  विलायती  कपड़े  और  वेष  भूषा  मिनिस्टर  साहब  ने  जो  तकरीर  की  थी

 धारण  करते  हें  ।  उस  में  उन्हों  ने  बतलाया  कि  एक  कारखाने

 पंडित  डी०  एन०
 के  सम्बन्ध  में  इस  ऐक्ट  का  प्रयोग  SAT  परन्तु

 तिवारी
 अब  यह  तरमीम  भी  आ  गई  कि  जो  कारखाने

 :  एक  औचित्य  प्रदान  के  हेतु  में  पूछना
 व  उद्योग  धन्धे  एक  लाख  से  कम  के  भी

 चाहता  हूं  कि  इस  का  इस  विधेयक
 उन  के  ऊपर  भो  यह  बिन  लागू  हो  सके  |

 सम्बन्ध
 तो  मुझे  यह  भ्रन्देशा  पैदा  हो  गया  कि  जो

 at  आर०  डी०  मित्र  :  में  कहना  चाहत  हमारे  देश  में  छोटे  छोटे  उद्योग  धन्धे

 g
 कि  नगर  श्राप  इस  बिल  के  दौरान  में  स्व  देगी  काटेज  इंडस्ट्रीज  वगैरह  उन

 पर  भी  यह

 की  बात  नहीं  चाहते  हँ  तो  यह  बिल  बिल  wae  और  हमारी  जो  मा

 बेकार  है  ।  @  कि  हमारे  देश  में  ये  उद्योग  धन्धे  वह

 जाटव वीर
 पूरी  न  होगी  शौर  यह  उन  की

 उन्नति  में  बाधा  डालेगा  |
 माधोपुर-रक्षित-प्रनुसूुचित  :  यह

 बेकार  नहीं  ठीक  है  ।
 कहीं  ऐसा  न  हो  कि  इन  छोटे  छोटे  उद्योग

 श्री  पी०  धंधों  को  खत्म  करने  के  लिये  यह  बिल  लागू एन०  राजाभोज  मझ

 माननीय  सदस्य  के  शभ्राक्षेपों  का  ज  aig
 क

 देन  हो  जाये  ।  मेरी  गुजारिश  यह  है
 कि  इस  में  जो

 के  लिये  टाइम  मिलना  चाहिये  ।
 श्राप  दफा  चार  को  निकाल  कर  यह  अ्रख्त्यार

 एक्जीक्यूटिव  गवर्नमेंट  को  दे  रहे  हें

 सभापति  महोदय  :  में  माननीय  सदस्य  से

 श्री  पी०  एन०  राजभोज  चमड़े के फिर  यह  अनुरोध  करती  हूं  कि  वह  विषय  पर
 उद्योग  के  लिये  भी  कुछ  शहर  तो

 ही  बोलें  ।  में  हिन्दी  भ्रमणी  प्रकार  समझती
 झा
 ट गे  गया

 नहीं  हूं  ।  माननीय  सदस्य  को  विधेयक  से

 भिन्न  अरन्य  विषयों  पर  बोल  कर  व्यर्थ  समय  श्री  आर०  डी०  मिश्र  :  चमड़ा  भी  इस

 नष्ट  नहीं  करना  चाहिये  ।
 में  ही  श्राप  ने  देखा  होगा

 |

 श्री  पी०  एन०  राजभोज  :  मैडम  क्या  में  मं  यह  कह  रहा  था  कि  जो  दफा
 ४

 श्राप
 बोल  सकता  हुं  ?  हम  लोगों  को  भी  जवाब  देने

 निकाल  रहे  हूं  उस  दफा  का  इस्तेमाल  इस  तरह
 के  लिये  टाइम  मिलना  चाहिये  ।  का  न  हो  हमारी  पालिसी  तो  छोटे

 सभापति  महोदय  माननीय  सदस्यਂ  उद्योग  धंधों  को  मददਂ  करने  की  है  लेकिन

 ने  प्रभी  अपना  भाषण  समाप्त  नहीं  किया  है  ।  एक्जीक्यूटिव  गवर्नमेंट  उस  का  इस्तेमाल

 वह  अपना  भाषण  जारी  रखें  |  किसी  कौर  तरह  कर  दे  ।

 att  आर०  Sto  इस  बिल  के
 दूसरी  बात  यह  है  कि  जहां  श्राप  ने

 सिले
 में  मुझे

 दो  शुबह है  जो
 में  श्राप  न्य  झ्राटिकिल्स की  तारीफ की  ह  उस  में
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 श्राप  ने  रेशम  कौर  ऊन  शामिल  किये
 लेंगे  तब  तक  हम  क  उद्देश्य  में  सफल

 हे  ।  साथ  में  सोप  मेकिंग  को  भी  शामिल
 होंगे

 ?
 जब  भी  मे  कुछ  बोलता  हूं  तो  श्राप  कहते

 किया  गया  हैं  ।  हमारे  ग्रामोद्योग  धन्धों
 a  fe  विरोधी  पार्टी  से  बोल  रहा  है  ।  श्री

 के  भ्रमर  ये  चीजें थीं  ॥  wa  नये  नये

 उद्योग  धन्धे  करने  वाले  नई  चीजें  बनायेंगे  |
 अल्गु  राय  eat  ने  कहा  कि  धंधे के  बारे

 में  तो  यहਂ  बनिया  गवर्नमेंट है  ।  लेकिन  नौकरी
 तो  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  बड़े  बड़े  पूँजीपति

 के  बारे  नें  ब्राह्मण  गवर्नमेंट  में  ब्राह्मणों

 इन  की  उन्नति  से  कुढ़  कर  इस  बिल  की  झाड़
 के  खिलाफ  नहीं  हूं  ।  लेकिन में  कहता

 में  इस  तरह  की  कोशिश  न करें कि  उन  को  हू ंकि  जो  यहा ंके
 चमार  महार ह

 सामान  न  मिले  ak  उन  का  काम  खत्म  हो
 कौर  दूसरे  प्त  जाति  के  लोग  हें  उन  सब

 जाय ।  हम  को  तो  ऐसा  काम  करना  जिस  से

 हमारे  देश  में  छोटे-छोटे  उद्योग धंधे  र

 को  बराबरी  का  हक  मिलना  चाहिये  ।  सन्‌

 १९४०  में  दस  करोड़  का  चमड़े  का  माल  बाहर

 कारियां  बढ़ें  ।  मेरी  गुजारिश  यह  हे  कि  श्राप
 गया  ।  हमारे  देश  में  चमड़ा  इतना  ही

 ऐसी  कोशिश  करें  कि  हमारी  एक्जीक्यूटिव  इम्पार्टटेंट  है  जितना fe  खद्दर में  खद्दर

 गवर्नमेंट  को  यकीन  जाये  कि  हमारी  सरकार  के  खिलाफ  नहीं  पर  यह  बात  सत्य है  कि
 हमारे  घरेलू  उद्योग  घंटों  की  तरक्की  करना

 मंहगा  गया  लेकिन  चमड़ा  सस्ता
 चाहती  ताकि  वह  खुद  भी  उस  पर  अजमल

 करे  भ्र  दूसरे  भाइयों  को  यह  तरमीम  दें  कि
 हो  गया  ।  fas  इसलिये  कि  यह  हमारे  देवा

 की  चीज़ हे  ।  इस  को  भी  गांधी जी  का

 वह  भी  हमारे  देश  का  ही  बना  सामान  इस्तेमाल
 अ्राश्रय  प्राप्त  था  शर  हमारे अछत  भाई  इस

 करने  लगें  ताकि  यहां  स्वदेशी  वस्तुभ्नों  का

 मार्केट  हमारे  लोगों  की  पर् चेजिंग  पावर
 को  बनाते थे  ।  लेकिन  we  हमारे  भाई  जो

 गांधी  जी  का  नाम  ले  कर  खद्दर  पहिनते  हें
 देश  की  गरीबी  का  नाश  हो  कौर  लोगों

 वह  मशीनों  के  लिये  कहते  हे  कि  बिना  इस  के
 की  हालत  अच्छी हो  ।  मेरी हमारा  काम  नहीं  चल  सकता  |

 प्रार्थना  तो  यही  हें  कि  कम  से  कम  जो  छोटे
 श्री  पी०  एन०  :  इस  देश  की

 छोटे  धंधे  हे  जेसे  रोप  यू  मेकिंग

 इंडस्ट्री  के  बारे  में  मेरा  कहना  यह  हँ  कि

 देहातों  में  जो  छोटे  छोटे  उद्योग  धंधा  हे  जैसे

 शादी  वे  अपने  देश  के  उद्योग  हे  भ्र ौर  मिनिस्टर

 महोदय  को  उन  की  सहायता  करनी  चाहिये  ।

 चमड़े  का  उद्योग  शू  रोप  मेकिंग
 जो  हमारे  गवर्नमेंट के  श्राफिससे  हें  उन  को

 इरादी  चमड़े  के  उद्योगों  की  समृद्धि  होनी  चाहिये

 म॑ं
 जापान

 गया  था  शर  वहां  में  ने  इंडस्ट्रीज़
 भी  इन्स्ट्रक्शन  देना  चाहिये  कि  वह  ऐसा  करें  ।

 जो  हमारे  झा फि सस  काला  बाज़ारी  करते
 के  बारे  में  काफी  अध्ययन  किया  |  इस  वास्ते

 पैसा  लेते  करप्ट  हे  श्र  जो  उद्योग

 में  कहना  चाहता  हूं  कि  जिस  तरह  से  जापानਂ

 में  कोआपरेटिव बेसिस  पर  इंडस्ट्रीज  चलाई

 धंधों  के  बढ़ाने  में  मदद  नहीं  करते  उन  को

 क्लियर  इंस्ट्रक्शन देना  कि  वह

 जा  रही  हे  श्र  जिस  प्रकार  से  वहां  उन  की
 ऐफिदियेंट  बनें  झ्र  उद्योग  धंधों  की  सहायता

 उच्चतम  हो  रही  है  उस  प्रकार  से  हमारे  देश
 करें  ।  साथ  में  उन  से  यह  भी  कहना  चाहिये

 हो  at  देश की  बहुत  समृद्धि  होगी
 कि  उन  को  पब्लिक  के  साथ  भ्रमणी  तरहਂ

 हमारे  देश  की  पंचवर्षीय  योजना में  कई  बातें

 लिखी  हुई  लेकिन  आखिर  वह  aaa  में
 से  बर्ताव  करना  चाहिये

 ।
 जब  तक  देश

 कैसे  जायेंगी  ?  जब  तक  मासैज  विशेष  में  छोटे  छोटे  उद्योग  धंधे  सहकारिता  के  आरा  र

 दਂ  क न कर  दलित  वर्ग  के  लोगों  का  कोआपरेशन नहीं
 445  P.S.D.

 नहीं  बढ़ाये  जायेंगे  तब  तक  गरीब
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 श्री  पी०  एन

 लोगों  की  कोई  मदद  नहीं  सकेगी
 हमारा  दौर  श्राप  का  मतभेद  हो  गया  है

 के  साहब  लेकिन  म  जानता  हूं  कि  वह  क्या  करते थे  |

 टाटा  साहब  हे  श्र  वह  हम  लोगों  को
 चाहते  हे  कि

 देश  की  उन्नति  हो

 खत्म  करने  की  सोच  रहे  ह  लेकिन  लोगों  तो  अनाप  को  छोटे  छोटे  धंधों  की  तरफ  ध्यान

 को  गरीबों  की  मदद  हर  तरह  से  करनी  देना  होगा  ।

 चाहिये  यह  मेरी  प्रार्थना  हे  ।  हर  एक

 आदमी  की
 दो

 रुपये  रोज  मजदूरी मिलती है

 '
 सभा नेत्री  ने  कृपा  कर  के  मुझे

 दो  रुपये  में  से  चार  अराना  ले  कुछ  बोलने का
 समय  दे  दिया  इस  के  लिये

 में  श्राप
 को  धन्यवाद  देता  हूं  ।  अब  में  श्राप  का

 लें  तो  महीने  में  करीब  रुपये हो  जाति  हैं

 कौर  वर्ष  में  करीब  CY  रुपय  हो  जाते  हें  ।
 ज्यादा  समय  नहीं  लेना  क्योंकि  श्राप

 श्राप  छोटे  छोटे  उद्योग  धंधों  को  ने  मुझे  केवल  साढ़े  बजे  से  एक  तक

 का  समय  दिया था परेटिव  बेसिस  पर  चलायें तो  दस  वर्ष  में  वह

 भी  एक  फैक्टरी  के  मालिक  बन  सकते  हैं
 मुझे  उम्मीद  है  कि  में  ने  हाउस  के  सामने

 या  कम  से  कम  उस  के  देयर  होल्डर  तो  बन  जो  दो  एक  सजदा  रक्खे  हे  उन  को  लका मस

 ही  सकते  है  ।  राज  कल  जो  स्कीमें  बनती  ह  मिनिस्टर  श्र  कांग्रेस  के  लोग  अमल  में
 ~

 वे  कं पिट लिस्ट लोगों  के  लिये  बनती  हें  ।  लाने  की  को दिदा  करेंगे  ।

 लेकिन  जो  गरीब  कौर  श्रम  जीवी  लोग  हे
 हमारे जिन  भाई  ने

 मेरे  लिये  कुछ
 mre  उन  के  लिये  छोटे  छोटे  धंधों  की  स्की में

 दादों  का  उच्चारण  किया  उन  से  मे  री  प्रार्थना

 हों  श्र  गवर्नमेंट उन  को  ज्यादा  से
 ज्यादा

 है  कि  में  तो  यही  कहता  हूं  कि  जो  लोग  कामगर
 मदद  दे  तो  उस  से  गवर्नमेंट  को  ही  लाभ  होगा

 अर  लोगों  का  कोआपरेशन भी  उस  को  मिल
 अच्छा  काम  करने  वाले  |  उन  की  सहायता

 की  जानी  चाहिये  ।  जब  में  कुछ  कहता  हूं
 जायेगा  |  wal  तो  बिल  सिलेक्ट  कमेटी  में  जा

 तो  art  कहते  हूं  कि  क्रिटिसाइज  करते  हें  ।

 रहा  उस  के  लिये  कोई  सेशन्स  होंगे
 में  पूछता हूं  कि  हमारे  देश  का  जो  कच्चा

 तो  में  भेजूंगा
 ।

 लेकिन  हाउस  में  मेरे  बोलने  का
 चमड़ा  हे  वह  बाहर  क्यों  जाता  है

 ?
 उस  को

 मतलब  यह  है  कि  चमड़े  का  जो  बहुत  बड़ा
 aa  में  उस  के  लिये  फंकूटरीज खोलिये

 धंघा  है  उस  को  चरागे  बढ़ाने  के  लिये  कम  से  कम
 छोटे  छोटे  लोगों  की  पैसे  से  सहायता  कीजिये  ।

 चमड़े  के  काम  करने  वालों  को  सहायता  देने
 श्राप  को  यहां  पर  एक  लाख  रुपये  की  शर्ते

 की  पूरी  कोशिश  की  जायेगी
 ।

 राज  कूपर

 ऐंड  एलेन  कम्पनी प्रो  बाटा  कम्पनी  जेसी  जो
 नहीं  रखनी  चाहिये  |  कल  जो  लोग  स्कीमें

 बनाते  हे  वह  बड़े  बड़े  राई ०  Alo  एस०
 बड़ी  बड़ी  कम्पनियां  हें  वे  बहुत  मुनाफा उठाती  आफिसर्स  हें  ।  वह  तो  देहातों  को  देखने  के  लिये

 ह  मजे  करती  हें  ।  लेकिन  में  यह  कहना  भी  नहीं  जाते  हें  ।  बहुत  gar  तो  डिस्ट्रिक्ट

 चाहता  हूं  कि  जो  हमारे  देश  के  सच्चे  नुमाइन्दे
 में  चले  गये  wie  वहीं  से  रिपोर्ट  बना  कर  भेज

 जो  चमड़े  का  काम  करने  वाले  देहातों  में

 हे  उन  को  लाभ  होना  चाहिये  ।  गांधी  जी
 दिया  करते  हू  ।  उन  को  यह  भी  पता  नहीं

 होता  कि  देहातों  की  परिस्थिति  क्या  है
 का  कहना  था  कि  इस  देश  में  छोटे  छोटे  उद्योग

 उन  को  ऐसा  नहीं  करना  चाहिये  ।
 ud  होने  चाहियें  श्र  उस  में  काम  करने  वाले

 शरीब  लोगों  को  मदद  मिलनी  चाहिये  ।  श्री  गरुपादस्वामी  :  मेरे  विचार  से  यह

 में  भी  पहले  गांधी  जी  के  ATTA  में  था  ।  विधेयक  वैयक्तिक  उपक्रम  को  नव  जीवन
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 प्रदान  करता है  ।  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  मंडल  का  अध्यक्ष  सरकारी  सदस्य  होता

 के  झ्रनुसार  यदि  किसी  उद्योगਂ  का  उत्पादन  है  ।  यह  मण्डल  इंग्लैंड  की  सम्पूर्ण  श्रौद्योगिक

 स्तर  गिर  जाये  या  उत्पादन  खराब  होने  व्यवस्था  का  निरीक्षण  करता  है  ।  यह  पूर्ण

 तो  सरकार  उस  का  प्रबन्ध  अपन  हाथों  .  स्वतन्त्र  है  श्र  इस  के  काय  में  कोई  भी

 में  ले  सकती  है  उसे  ठप्प  होने  से  बचा  क्षेत्र  नहीं  करता  ।  उस  देश  में  यदि  कोई

 सकती  है  ।  यहਂ  भ्र प्रत्यक्ष  रूप  वैयक्तिक  उद्योग ठीक  से  नहीं  चलता  है  या  उस  का

 उपक्रम  के  ठप्प  होने  के  सरकारी  प्रबन्ध  खराब  होता  तो  उक्त  व्यापार  मण्डल

 संरक्षण है  ।  यह  तो  वैयक्तिक  उपक्रम को  अपने  ही  बिना  किसी  की  सलाह

 सहायता  कौर  उस  के  बचाव  के  लिये  ही  है  ।  उस  व्यवसाय  को  अपने  अधिकार  में  ले  सकता

 इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  कुछ  सदस्यगण
 है

 ।
 मेरे  विचार  से  हमारे  यहां  के  ढंग  से  यह

 व्यथ  ही  भयभीत  हे  ।  विधेयक  के  उपबन्धों  से  ढंग  प्रच्छा  है  ।  हमारे  यहां  की  प्रकिया

 यह  बात  स्पष्ट ह  कि  जब  कोई  प्रबन्ध  पेचीदा  है  ।  हमारे  यहां  यहਂ  पता  लगाने  के  लिये

 के  लियें  सरकार  द्वारा  ले  लिया  जाता  कि  द्रमुक  उद्योग  ठीक  से  चल  रहा  है  या

 तो  कुछ कल  के  उपरांत  उस  की  दिशा  सुधर  सरकार  को  पहले  परिषद्‌  से  इस  मामले  में

 जाने  पर  पुनः  ७ वपन  असली  स्वामी  को  जांच  करने  के  लिये  कहना  पड़ता  है  ।  सरकार

 लौटा दिया  जाता  हैं  ।  सरकार उस  का  प्रबन्ध  द्वारा  नियुक्त
 जांच

 मण्डल  के  द्वारा  पर्याप्त

 अपने  हाथ  में  केवल  उस की  ददा  सुधारने  जांच हो  जाने पर  सरकार  कार्यवाही  कर

 के  लिये  लेती  है  ।  इसीलिये  में  कहता  हूं  सकती  है
 ।

 इस  में  बहुत  समय  नष्ट  हो

 कि  वह  वैयक्तिक  उपक्रम  को  नव  जीवन  जाता है  ।  परिस्थितियों  को  देखते  हुए

 प्रदान  करता  है  ।  वास्तव  में  वह  उस  की  में  समझता हूं  कि  यह  ढंग  अच्छा नहीं

 रक्षा  के  लिये  है  ।  निश्चय  ही  यह  राष्ट्रीयकरण  है  ।  यदि  हम  इस  विषय  में  ब्रिटिश  तरीके

 की  दिशा  में  एक  कदम  नहीं  है  ।  सच  तो  यहਂ  काਂ  अनुसरण  करें  तो  बहुत  अच्छा  होगा  |

 है
 fe  ae  उद्योगों  के  राष्ट्रीयकरण  के  विरुद्ध  में  पर्याप्त  संख्या  में  किसी  भी  उद्योग

 है  ।  के  भागीदारों  द्वारा  उस  उद्योगਂ  के  विरुद्ध

 सुप्रबन्ध की  शिकायत किए  पर  सरकार
 भारत  सरकार  की  शअ्रौद्योगिक  नीति

 उस  उद्योग  मध्यस्थ  निकाय
 अत्यन्त  भ्रांतिपूर्ण है  ।  हम  यह  पता ही  नहीं

 कि  हमारी  प्रौद्योगिक  नीति  निश्चित  रूप  से

 अपने  अधिकार  में  ले  सकती

 कया  हूं  ।  बहुत  है  ।  ऐसा  प्रतीत

 होता  तथा  उद्योग  महोदय  अध्यक्ष  पद  पर

 मंत्री  उन  के  मंत्रालयਂ  के  सामने  कोई  adit

 सामाजिक  उद्देश्य  नहीं  है  ।  इस  विधेयक  से

 भारतीय  उद्योगों  में  फैली  हुई  परिश्रांति  ब्रिटिश  कम्पनी  प्रीमियम  में  एसी  किसी

 की  झलक  मिलती है  ।  भी  कम्पनी  के  विरुद्ध  कौजदारी  का  मुकदमा

 चलान  की  व्यवस्था  जस  का  प्रबन्ध  खराब

 wa  में  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  दो  हो  ।
 इस  के  फलस्वरूप कम्पनी  सड़क  रहेगी

 अन्य  महत्वपूर्ण  बातों  की  कौर  आकर्षित  अर  प्रश्न  प्रबन्ध  को  ठीक  करने का  प्रयत्न

 करूंगा  |  इंगलैंड  में  एक  व्यापार  मंडल  है  |  करेगी
 |

 हमारे  देश  में  भी  सि  उपबन्ध  की

 यह  एक  सर्वोच्च  निकाय  है  प्रौढ़  इस  व्यापार  बहुत  झ्रावइ्यकता  है  ।  इस  से  उद्योगपति
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 थ्री  गुरु पाद स्वामी ]

 अपने  वास्तविक  उत्तरदायित्व  को  जानेंगे  श्री  टी०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  वाद  विवाद

 प्रिये  उद्योग  को  ठीक से  चलान  के  लिये  का  उत्तर  देन  से  मेरी  ड्राप  से  कौर  सदन  से

 बाध्य  होंगें
 ।

 यहਂ  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  प्रार्थना  कि  प्रवर  समिति  के  सदस्यों  में

 है  ।  निम्नलिखित दो  नाम  श्र  जोड़  दिये  जाये ं:

 (१)  श्रीमती  अनुसुइया बाई  काले

 दूसरी  बात  जो  में  कहना  चाहता  हूं  (२)  श्री  पैड़ी  लक्ष्मीना

 वह  यह  है  कि  इसਂ  प्रकार  प्रबन्ध  सुधार  शादी
 मुझे  ara  है  कि  सदन  इस  से  सहमत के  लिय  सरकार  द्वारा  किसी  उद्योगਂ  के

 होगा ।
 अपने  हाथों  में  ले  लिये  जाने  पर  बाद  में  उसਂ

 को  इस  के  मालिकों  को  वापस  नहीं  लौटाना
 सामान्य  वाद  विवाद  के  सम्बन्ध  में

 चाहिये
 ।

 सरकार  को  उस  का  राष्ट्रीयकरण  ग्यारह  सदस्य  बोले  ।  यह  मानना  पड़ेगा

 कि
 वाद  विवाद  बहुत  ऊंचे  स्तर  पर कर  देना  चाहिये  ।  तभी  सहीਂ  प्रगतिशील

 आधारों  पर  देश  में  औद्योगीकरण  का  स्थिर  जो  इस  प्रकार  के  विषय  को  निपटान  के  समय

 विकास  संभव  हो  सकता  है  |  बिल्कुल  ठीक  तौर  उचित  है  ।  हमें  उन  माननीय

 सदस्यों की  राय  का  लाभ  मिला  जिन्हों ने

 इस  विषय पर  खूब  मनन  किया  भ्र  में

 ~
 ma में  में  यह  कहूंगा कि  इस  मामले

 इस  पद  पर  अपने  प्रख्यात  पूर्वाधिकारी डा०
 में  सरकार  की  नीति  अत्यन्त  दृढ़  होनीਂ

 चाहत  |  उसे  इस  विधेयक को  कौर
 श्यामा  प्रसाद  मुखर्जी  के  भाषण  का  विशेष

 रूप  से  उल्लेख  करना  चाहता  जिन्हों ने  मेरा
 शाली  तरीके

 से  लागू  करन के  विषय  में  प्रबल  समान  किया  |

 सोचना  चाहियें
 ।

 यह  अघिनियम
 एक

 साल  से

 लागू  है
 ।

 पर  में  इस  परिणाम  पर  पहुंचा  हूं
 पहले  में  उन  के  द्वारा  उठाई  गई  कुछ

 बातों  के  सम्बन्ध में  कहूंगा
 ।  मुझे इस  बात कि  सरकार  इस  अधिनियम  के  उपबन्धों  को

 क्रियान्वित  करने  में  असमथ  है  ।  यद्यपि
 का  अनुभव  कर

 के  बहुत  प्रसन्नता  होती है  कि

 इस  अधिनियम  के  अधीन  सरकार  को
 में  उन  के  पदचिन्हों का  च्  हूं  ।

 चूंकि  जि  स  यह  विधेयक  पुरःस्थापित
 बहुत  भ्रमित  दोस्तियाँ  दी  गई  परन्तु  वह

 किया  गया  था  में  इस  सदन  का  एक  सदस्य
 इन  शक्तियों  का  प्रतिक्रियावादी  उद्योग

 पतियों  के  विरुद्ध  उपयोग  करने  में  असमथ
 इसलिये  में  ने  यह  किया  कि  जो

 माननीय  सदस्य  उस  समय  इस  विधेयक
 है  ।  आ्रावक्यकता  इस  बात  की  है  कि  प्रभावशाली

 mie  दूरदशितापुर्ण  कार्यवाही  की  जाये  ।
 के  भार  साधक  उन्हों  ने  सही  रुख  भ्र पना या

 पौर  मुझे  इस  से  कुछ  प्रसन्नता  होती  है
 अन्यथा  इतनी  शक्तियां  व्यथ  हे  ।  इस  संशोधक

 कि  यह  वहीं  पर  वापस  गया  है  जहां
 विधेयक  को  उपयुक्त  संशोधनों  के  साथ

 पारित करने  के  उपरांत  सरकार
 को

 उन्हों  नें  प्रारम्भ  किया  था  ale  यह  कि  जो

 परिवहन  उन  के  मस्तिष्क  में  थे  वे  इस  सदन  में
 बात  को ध्यान में  रख  कर  देश  के  senting

 पारीक  रूप  से  प्रस्तावित  कर  दिये  गये
 संगठन  को  उचित  शौर  वैज्ञानिक  ग्रा धारों  पर

 विकसित  करने  के  लिये  कौर  अधिक  प्रभावशाली
 हैं  ।

 कार्यवाही  करने  के  सम्बन्ध  में  सोचना  डा०  मुखर्जी  ने  कहा  कि  ऐसी  कुछ

 चाहिये  |
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 अघिकार  में  लेने  के  लिये  जिन  से  हम  अनुभव  दूसरी  बात  उन्हों  ने  प्रबन्ध  में  परिवर्तनों

 करते हें  इस  विशेष  संशोधक विधेयक  के
 के  सम्बन्ध  में  कही  ।  यदि  किसी  वास  प्रबन्ध

 उपबन्धों  के  पराधीन  निपटा  किसी प्रकार  या  प्रबन्ध  afar  फर्म  या

 के  निकाय  उसे  एक  औद्योगिक  प्रबन्ध  प्रबन्ध  निर्देशक  ने  ठीक  से  काम  न  किया

 निकाय  कहा---की  स्थापना  पर  हमें  विचार  तो  उस  के  लिये  भागीदारों को  क्यों  दण्डित

 किया  जाये
 ?

 हमें  इस  सम्बन्ध  में  क्या  करना करने  आवश्यकता  हो  सकती है

 art  उन्हों  ने  इस  निकाय  के  लिय  पर्याप्त
 चाहिये  ?  यद्यपि  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय

 धन  प्राप्त करने  की  आवश्यकता पर  ठीक  को  किसी  भी  व्यवसायिक संस्था  में  भागीदारों

 के  हितों की  रक्षा  करने  में  मुख्य  रूप  से ही  जोर  दिया  ।  में  मानता  हूं  कि  गत  कुछ

 काल  से  मेरे  विचार  इस  दिशा  में  दौड़ते  रहे  रुचि  रहती  फिर  भी  यह  प्रशन  इस  विधान

 हू  और  में  ऐसे  किसी  निकाय  को  बनाने  के
 की  सीमा  के  भ्रन्तगंत नहीं  प्राता  ।  भारतीय

 कम्पनी  अधिनियम के  द्वारा  हम  इस  विषय  में प्रशन  पर  चर्चा  करता  रहा  हूं  जो  राज्यों

 भू-सम्पदा  के  सम्बन्ध  में  व्यवहार  करते
 कार्यवाही करना  चाहते  है  ।  इस  समय इस

 एक  प्रतिपालक  शुद्धिकरण  कहलाने  वाले  अधिनियम  का  द्रुत  गति  &  पुनर्निरीक्षण

 निकाय  के  समान  हो  ।  श्रर्थात, च्  या  तो  एक  हो  रहा  है  भ्र धि नियम  के  पुरन निरीक्षण

 सम्पदा  की  श्रत्पवयस्कता  या  स्वामी  की  के  लिये  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  जा  रहा

 शारीरिक  अथवा  मानसिक  दुबंलता  के  है  ।  जो  लोग  इस  योजना  पर  काम  कर  रहे

 काल  सरकार  सम्पदा  को  अरपन  अधिकार  हू  उन्हों ने  भी  मुझ  से  राय  ली  है  ।  इस  प्रकार

 में  ले  लेती  है  उस  का  प्रबन्ध  करती  है
 का  एक  उपबन्ध  ब्रिटेन  के  अधिनियम  में

 और  भ्रत्ततोगत्वा  संबन्धित  पक्षों  वास्तविक  कौर  में  करता  हूं  कि  जब  प्रस्तावਂ

 स्वामियों  वापस  लौटा  देती  है  ।  में  ने  अन्तिम  रूप  से  एक  विधेयक  के  रूप  में

 भव  किया कि  शायद  हमें  ऐसा ही  कोई  निकाय  तो  हम  उस  में  इस  प्रकार  का  एक  उपबन्ध  रखेंगे

 बनाना  होगा  ।  में  ऐसे  विभिन्न  व्यक्तियों  से  जेसा  कि  मेरे  माननीय  मित्र  डा०  श्यामा  प्रसाद

 इस  विषय की  जांच  करने  के  लिये  कह  रहा  हूं  मुखर्जी ने  बताया

 जो  इस  प्रकार  के  मामलों  के  ज्ञाता  ह  ।  साथ

 ही  यह  बात  भी  है  कि  यदि  कदाचित  एक  प्रश्न  उन्हों  ने  यह  पुछा था  कि

 में  ने  इस  प्रकार  का  एक  सुझाव  रखा  क्या  हम  ने  उद्योग  परिषद्‌  से  परामर्श

 तो  लोग  अर  भी  भड़क  गये  होते  कि  में  न  किया  था
 ।

 मुझे  कहना  पड़ता  है  कि  ऐसे

 केवल  इन  उद्योगों  को  ard  अधिकार  में  मामलों  में  विशेषकर  जब  सरकार  aa

 लेना  चाहता  बल्कि  मेरे  पास  इन  उद्योगों  को  ऊपर
 बहुत  शक्तियां  ले  रही  हे  जब  इन  निकायों

 हरमन  चंगुल  में  रख़ने  की  एक  नियमित  व्यवस्था  में  से  अधिकांश केवल  परामशं  देने  वाले  हो

 है  ।  यदि  मेरे  saya  प्रस्ताव  जाते  हे  इन  निकायों  का  उचित  उपयोग

 साकार तो  में  किसी  wey  अवसर  पर
 करने  उन  को  उत्तरदायित्व  की  भावना

 इसे  सदन  के  सामन  लाख चूंकि  हमारे  संसाधन  का  विकास  करने  देने
 का

 दायित्व  बहुत  बड़ा

 इतने  थोड़े ह  कि  हम  उसਂ  के  किसी  भी  भाग  का
 जहां  तक  सरकार  का  सम्बन्ध  में  इस

 दायित्व
 बहुत  अच्छी तरह  समझता  हूं अपव्यय  नहीं  होने  दे  निश्चय  ही  वह

 अवश्यक  होगा  शौर  यहीं  पर  में  माननीय  डा ०

 और  यद्यपि  प्रतीक  रूप  से  ये  निकाय  परामर्श

 देने  वाले  फिर  भी  में  अपनी  शक्ति
 मुखर्जी  की  erg  को  बहुत  महत्व  देता  हूँ  ।

 उन  पर  गंभीरता पु वंक विचार  करता  हूं
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 टी०  टी
 ०

 वास्तव  में  यदि  उन  का  कोई  परामर्श  रुचिकर  करता  जब  कि  दूसरे  पत्र  में  सदस्य  विशेष

 नहीं  होता  है
 तो

 हम  पर  बहस  करते  हे  ने  अपनी  असहमति  को  विभिन्न  सीमाओं  तक

 किसी  प्रकार  का  समझौता करने  का  प्रगट  किया  हे  तथा  विभिन्न  मात्रा  तक  जोर

 प्रयत्न  करते  हें  ।  दिया है  ।  जैसा कि  में  ने  कहा  है  कुछ  मामलों  में

 संघ  के  प्रधान  ने  उचित  सीमा  तकਂ  स्पष्ट  उत्तर

 इसी  कारण  लाइसेंस  की  जांच  दिया  है  तथा  रूप  से  सदस्यों  ने

 के
 लिये  नियुक्त  की  गई  उद्योग  मंत्रणा

 व्यवहार-कुशलता  से  काम  लिया है  |  निस्सन्देह

 परिषद्‌  की  इस  उप-समिति  के  बारे  में
 अन्त  में  सभी  यह  ara  करते  हें  कि  सरकार

 ने  उन्हें कम  अ्रधिक  अपीलीय  मामलों  सम्बन्धी  उसਂ  वातावरण  जो  इस  समय  सरकार

 मंत्रणा  निकाय  बना  दिया  है  तथा  मुझे  सदन
 निजी  उपक्रम  के  परस्पर  सम्बन्धों  के

 को  बतलाते  हुए  कुछ  wa  है  कि  उस  वातावरण को  खराब  करने  का  कोई  प्रयास

 निकाय  द्वारा  प्र  थम  काल  में  गई  जांच  केਂ
 नहीं  करेगी  ।

 सम्बन्ध  में  दो  मामलों  जिनमें  सरकार

 का  लाइसेंस-पद्धति  समिति  से  मतभेद  हो  डा०  एस०  पी०  Taw  :  एक  लाख

 उन्हें  सौंपा  गया  है  तथा  में  ने  रुपये  की  न्यूनतम  सीमा  के  बारे  में  स्थिति

 विवेक  से  काम  लेने  की  चेष्टा  नहीं  की  है  ।  क्या है  ?

 मेरे  पास  दो  atlas  थीं  तथा  सरकार  ने

 सोचा  fe  उन्हें  उद्योग  मंत्रणा  परिषद्‌  को  श्री  दी  eto  कृष्णमाचारी  :  में  न

 निर्दिष्ट  किया  जाना  आवश्यक  है  ।  एक  के  बतलाया  किः  उस  प्रदान  के  बारे  में  विमोचन

 विषय  में  उन  का  विचार  था  कि  लाइसेंसਂ  उपबन्ध  द्वारा  कायंवाही  जायेगी  ।

 पद्धति  का  निर्णय  ठीक  है  तथा  दूसरे  के  विषय  बहुत  सम्भव  है  कि  हम  लगाई  गई  पूंजी  की

 में  गलत  |  सरकार  ने  उन  की  सिपाहियों  कम  से  कम  सीमा  को  १  लाख  रुपये  पर  ही

 को  स्वीकार कर  लिया  है  ।  सरकार  निहित  किय  रखेंगे  ।  यह  पूंजी  प्र पुंज  रूप

 का  विचार है  कि  जहां  तक  सम्भव  इन  से  अपना  के  रूप  से  रक्षित

 मंत्रणा  निकायों  को  sa  विशेष  अ्रधिनियम
 पूंजी  के  रूप  से  रखी  जा  सकती है

 ।  यदि

 में  जिस  के  अन्तरगत  वे  काम  करते  उचित  कुल  पूंजी  १  लाख  Fxg
 तो  बहुत  सम्भव

 स्थान दिया  जाये
 है  कि  हमें  इन  संस्थाओं में  हस्तक्षेप  करन

 की

 अ्रावश्यकता  नहीं  रहेगी  ।  एक  विचारणीय

 मेरे  सामने  यहां  उद्योग  मंत्रणा  गरिषद च्द  बात  यंह  है  कि
 इस

 में  कितना  श्रम  करना

 को  भेजे  गये  दो  पत्र  पड़े  हे  ।  एक  २१  पड़ा है
 ।  हो  सकता है  कि  feet  उद्योग

 जिस  में  महीनों  से  श्रघिकाधिक  काम  लिया १९५२  की  तिथि  का  है  तथा  इस  में  उस

 विधेयक के  बारे  जिसे में  ने  पुरःस्थापन  गया  कई  लाख  रुपये  की  वस्तु  बनाई  जा

 के  बाद  वापस  ले  लिया  कहा  गया  है  कि  परन्तु  जिस  में  केवल  दस  व्यक्तियों  को  ही  काम

 उस का  तौर  पर  समर्थन  किया  गया  पर  रखा  गया  हो  ।  राज  कल  एसी  सम्भावना

 है
 ।  दूसरा पत्र  १२  १९५२ को  लिखा  हो  सकती हू

 |  श्रतएव  हमें  नियमों  को  इस

 गया  था  i  दुर्भाग्य  से  इसे  इतना  समान  विचार  से  बनाना  होगा  कि  उन  में  बाद  में

 प्राप्त नहीं  े द्झा  ।  मेरे  पास  पत्र  हें  जिन  यदि  पता  चले  कि  उन  से  काम  नहीं  चलता

 में  से  एक  तो  इस  प्रस्थापना का  पूर्ण  समर्थन  परिवर्तन  तो  हो  सकता  है  |
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 परन्तु  में  इसे  अपन  सामने  रखूंगा  दोनों के  उद्देश्य  एक  से  हें  तो  उम  उद्दश्यों को को

 कि  हम  इस  मेँ  बहुत  छोटे  उद्योगों  को
 शामिल  उन  तरीकों  से  उन्नत  नहीं  किया  जा  सकेगा

 न  करें  क्योंकि  जैसा  fe  माननीय  सदस्य  न
 जिन  का  हम  अनुसरण  कर  रहे  हें

 ।
 आखिर

 स्वय  बतलाया  है  कि  प्रशासनीय  उत्तरदायित्व  राष्ट्रीयकरण  लक्ष्य-प्राप्ति  का  एकਂ  साधन

 बहुत  अ्रधिक  होगा तथा  कम  से  कम  में इस  स्वयं  साध्य  नहीं है  |  उद्योगों  के  प्रबन्ध  को

 समय  उस  उत्तरदायित्व  को  नहीं  चलाने की  वर्तमान  व्यवस्था के  स्थान  पर

 चाहता  ।  नौकरशाही  की  व्यवस्था  करन से  कोई

 ५  |
 अब  में  कम्युनिस्ट  पार्टी  के  माननीय  काय

 -
 प्रयोजन  सिद्ध  नहीं  होता  ।  पूंजीपतियों  द्वारा

 नियंत्रित  sod  उद्योगों  को  भिन्न  तरीके  से
 वाहक  नेता  के  भाषण  के  बारे  में  कुछ  कहना

 चाहता  हैं  ।  में  ने  उन  की  किसी  बात  का  चलायां जा  सकता  है  ।  पूंजीपतियों द्वारा  चलाये

 जा  रहे  प्यार  उद्योगों  पर  सरकार  का  नियंत्रण भी  बरा  नहीं  मनाया  है  ।  में  स्वीकार करता  हूं

 किः  हम  दोनों  के  उद्देश्य  एक  ही  हें  ।  हमारा  कुछ  wire  कठोर है
 ।  वस्तुतः  मेरा  अपना

 मतभेद  केवल  तरीके  के  बारे  में  है  |  हमें  इस  दृष्टिकोण  यह  है  किਂ  एक  ऐसे  वेतन  प्राप्त

 व्यक्ति  द्वारा  चलाये  जा  रहे  औद्योगिक मतभेद का  पता  भी  है  ।  मेरी  पहले  से  ऐसी

 अ्राद्य  थी  किजिसप्रकारसेमेन  इस  विषय  साथ  के  मामले  में  जिस  का  वह  निज  का  उद्योग

 को  सुलझाने  की  कोशिका  की  उन  से  न  राष्ट्रीयकरण  क्यों  न  किया  जाय  |

 उन  माननीय  सदस्यों  को  कुछ  निराशा  कारण  यह  कायदा  स्वामित्व  बहुत से
 व्यक्तियों

 होगी  जिन्हें  ऐसा  अनुभव  होगा  का  है  तो  जनसाधारण  द्वारा  लिये

 कि  यह  मंत्री  विशेष  wa  ठीक  मागं  की  कौर  जाते  हैं  तथा  भावी  विकास  केਂ  लिये  हम

 झरा  रहे  हें  तथा  कुछ  साहस  का  ह प्रददान  कर  रहे  साधारण  से  पूंजी  के  प्राप्त  करने  की  कामना

 परन्तु  जब  बाद  में  अरपन  दृष्टिकोण  का  करते  हे  |  अ्रतएव  यह  विवाद  केवल  भाषा

 स्पष्टीकरण  करना  चाहता  तो  ७०७,  निराशा  सम्बन्धी  है  तथा  इस  में  मौलिकता  कुछ

 का  होना  स्वाभाविक  ही  है  ।  नहीं है  ।

 में  समझता  हूं  राष्ट्रीयकरण  के

 wet  के  सिवाय  मुझे  उन  की  किसी  बात  पर  मुझे  कम्युनिस्ट  पार्टी  के  कायंवाहकਂ

 कोई  शभ्रापत्ति  नहीं  है  ।  में  राष्ट्रीयकरण  के  नेता  के  बहुत  से  सुझावों  पर  कोई  प्राप़्ति  नहीं

 अच्छे  या  बुरे  होने  के  बारे  में  इस  समय  उन्हों  ने  चीन  में  उद्योगों  के  राष्ट्रीयकरण

 कुछ  नहीं  कहना  परन्तु  उस  सरकार  के  सम्बन्ध  में  किये  गय  प्रयोग  की  शर  निंदा

 का  एक  सदस्य  होने  के  नाते  जिस  पर  एक  किया है
 ।

 हम  इसे  wary ही  समझना  चाहते

 विधायक  को  राष्ट्रीयकरण  के  प्रयोजन  हें  कि  वहां  इस  काम  को  किस  प्रकार  से  किया

 प्रवर  समिति  af  निर्दिष्ट  करने
 जा  रहा है

 ।
 इस  का

 प्रथ
 यह  है  किਂ  हम  वहां केਂ

 दायित्व  में  नहीं  कह  सकता  किਂ  हम  तरीकों  को  स्वीकार  करते  परन्तु

 करण  के  विरोध  मे ंहै  ।  हम  इस  के  विरोध  कृत  उद्योगों  के  बारे  में  वह  इस  देश

 में  नहीं  हे  ।
 परन्तु  वास्तविक  प्रश्न  ये  है  कि

 के
 उद्योगों

 सम्बन्धी  सम्पूर्ण  योजना का  एकਂ

 राष्ट्रीयकरण  कब  किया  किस  प्रकार  के
 भाग  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि

 उद्योगों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  कितनी  चीन  में  क्या  किया  जा  रहा  है  ।  मे  चीन  तथा

 तेज़ी  से  राष्ट्रीयकरण  किया  जाय  तथा  राष्ट्र  सोवियत  रूस में  किय  जा  रहे  प्रयोगों  के  विषय

 करण
 के  उद्देश्य कया  हें  ।  भ्रान्ति  यदि  हम  भावुकता  से  काम  नहीं  लेता  हुं  ।
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 टी
 ०  टी ०

 स्वभाव ही  हो  गया  है  ।  मेरा  स्वभाव  शायद
 में  मानता  हूं  कि  मुझ  माननीय  मित्र

 बहुत  पक्की  बन  चुका  है  तथा  यह  मुझे

 के
 विचारों

 को  सुन  कर  कुछ  अ्राइचयं  gar

 fe  ag  काले  ated  के  विचारों  के  विरुद्ध
 may  करने  से  रोकता है  ।  में  समझता

 हूं  कि  विवक  में  ही  सच्चा  साहस  है  ।

 बातें  कर  रहे  हें  ।  काले  मार्क्स  का  विचार  यह

 था  कि  पूंजीवाद  का  पन्त  छोटे  मुझे  भय  था  किਂ  निहित  स्वार्थों  के  प्रमुख

 एकक  as  एककों  में  विलीन  हों  तथा  झ्र्न्त  में
 प्रवक्ता  श्री  तुलसी  दास  किलाचन्द  विधेयक

 बड़े  एककों  को  समाप्त  किया  जाय  |
 का  समर्थन  न  कर  दें  जिस  से  कम्युनिस्ट  पार्टी

 यदि  हमारी  समथंता  तथा  योग्यता  हुई  तो  के  काय  वाहकਂ नेता  मेरे  माननीय मित्र  को

 यह  कहने  का  मिल  जाय  कि  पूंजीपति
 हमारा  उदेश्य  भी  यही  होगा  ।  are  के  दिन

 तो  मुझे  विश्वास  नहीं  पड़ता  ।  तथा  सरकार  गुप्त  रूप  से  परस्पर  मिल  गये

 मुझे  यह  जान  कर  प्रा राम  हुमा  कि  वह

 बैठक  से  पहले  में  श्री  गुरु पाद स्वामी  समर्थन नहीं  कर  रहे  हें  ।

 द्वारा  सरकार  के  बारे  में  कही  गई  बात  के

 मेरे  मित्र ने  धारा  १०  के  सम्बन्ध में  जिन
 सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  |  हो  सकता

 है  कि  कारण  इतना  स्पष्ट  विचार  न  हों
 कठिनाइयों  का  उल्लेख  किया है  मेरी  आशंका

 जितना  किः  भ्रच्छीਂ  बातों  को  अ्रपनाने  की  समझता  है  कि  ये  कठिनाइयां  संबोधित  विधेयक  की

 हमारी  म्ख्य च्झ  कठिनाई  यही  है  ।  माननीय  सदस्य
 शब्द  से  उत्पन्न  हुई  हें  ।  मूल  रूप  में

 ने  कार्टेक्स  का  उल्लेख  भी  किया  है  |  सरकार
 कोई  बात  नहीं  है  ।

 इतना  ही  कह  है  कि  जनता  को  तेल  के
 हिन्दी  में  बोलने  मेरे  मित्रों  के

 साफ  करने  के  इन  कारखानों  तथा  उन  के

 सम्बन्ध  में  किये  गय  कारखानों  के  बारे  में
 विषय  म  मुझे  कुछ  भ्र सुविधा है

 ।  हिन्दी के

 विरुद्ध  मुझे  कुछ  नहीं  कहना  है  किन्तु  यदि
 ज्ञात  ही  है

 ।  हमें  किसी  बात  को  गुप्त  रखने

 हिन्दी का  तात्पय यह  है  कि  हम  प्रसंगोचित
 की  आवश्यकता  नहीं  है  |  तथा  यदि  कोई

 रियायत  दी  जा  रही  है  तो  उसे  जागरूकता  से
 नहीं  बोलते  हूं  तो  में  समझता  हुं  कि  हमारी

 स्थिति  भविष्य  में  ठीक  नहीं  है  ।
 जा  रहा  है  ।  हमें  ऐसा  अनुभव

 कि  देश  के  हितों  में  उन  रियायतों  को  दिया  श्री  दामोदर  मेनन  की  बात  का  भ

 में  भली  भांति  नहीं  समझ  सका  ।  उन  की चाहिये  ॥

 माननीय सदस्य  ने  चाय  बागान को  सम्भाल
 इच्छा  थी  कि  प्रस्तुत  अ्रधिनियम  का  उपयोग

 विदेशी  समवायों  द्वारा  भारतीयों  को

 लेन  को  मामला भी  उठाया है  |  इस  पर  कुछ
 जित  किये  जान  की  git  का  साधन  बनाया

 कहन  का  उचित  समय  तब  होगा जब  यह

 विषय  सदन के  सामने  लाया  जायगा  ।  में

 जाय ।  में  ने  यह  कभी  नहीं  कहा कि  मेरे  पास

 ऐसा  करने के  लिय  पर्याप्त सत्ता  नहीं  है  ।
 प्रवर  समिति  के  सदस्यों  को  इस  मामले की

 केवल  मुझे  यह  अनुभूति हुई  कि  में  वहां जा  कर
 जांच  करान  का  सुझाव  दिया  है  ।

 में  इस  बारे
 उन  से  यह  नहीं  कह  सकता  a

 में  तभी  कुछ  कहूंगा ।
 अमुक  व्यक्ति  की  पदंवृद्धि  कर  दीजिये  और

 व्यक्ति को  नीचे  कर  दीजिये  ।  में  उन  की  अपीलें श्री  इंदु भाई  देसाई  न  श्री  हिरेण  मुकर्जी

 की  तरह  मुझ
 पर  बचाव  पक्ष  की  कौर  होने  सुनने  वाला  पदाधिकारी  नहीं  हूं  ।  गर-सरकारी

 उद्योग  के  में  लोक  सेवा  आयोग  का  काम
 लांछन  लगाया  है  ।  मेरा  र  वचाव  करन  का
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 उट्ठीं  कर  सकता  ।  में  किसी  भी  भारतीय  को  कोई  परवाह  नहीं  श्राप  मुझे  कुछ  भी  कहें  ।

 पीडित  होते  नहीं  देख  सकता  कौर  भारतीयों  में  तभी  हुं  अथवा  ग्रा दर्श  वादी  इस  का  निर्णय

 को  पीड़ित  करने  से  रोकन  के  लिये  मेरे  हाथों  में
 अपने

 उन  दो  माननीय  मित्रों  पर  छोड़

 में  पर्याप्त  अधिकार  हैं  ।  किन्तु  मुझे  कोई  काय  देना  चाहता  हूं  जिन  का  निहित  स्वार्थों  से

 पसन्द  नहीं  अध  तो  केवल  उसी  आधार  निकट  सम्बन्ध  है  ।

 प्र  मे  धारा  १५

 उस  के  संशोधित  रूप  में  प्रयोग  नहीं कर
 अब

 में
 श्री  गुरुपादस्व।मी  की  बात  पर

 सकता  ।  यह  उचित  नहीं  है  ||  यदि  में  किसी
 ming  ।  यदि

 में  ने  हिन्दी के  विषय  में  कुछ
 विदेशी  को  पसन्द  नहीं  करता  हूं  तो  में  उसे

 कहा  है
 तो

 मुझे  wae  के  विरोध  में  भी  कुछ

 यहां  से  जाने  के  कह  सकता हूं  किन्तु  कहना  है  ।
 विदेशी  भाषा  अभिशाप  है  ।  हम

 जब  तक  वह  इस  देश  में  है  कौर  जब  तक  उसे  इस  भाषा  को  अरथ  भली  भांति  नहीं  समझते

 यहां  व्यापार  व्यवसाय  करने  की  अनुमिति  है
 हैं

 ।
 श्री  गुरु पाद स्वामी का  भाषण  इस  का

 उस  के  साथ  चोरों  के  समान  ही  व्यवहार
 उदाहरण है  ।  उन्हों  ने  कहा  कि  सरकार के

 किया  जाना  चाहिए  ।
 पास  कोई

 नीति  नहीं  है  ae  वह  विरासत

 हें ।  मेरा  विचार है  कि  विश्वास
 इस  दृष्टि से  मेरे  मित्र  श्री  बंसल  के  का  कारण  भाषा  को  न  समझना

 विचार  सदा  की  भांति  रचनात्मक  हैं  ।  उन  का
 है

 :
 मुझे  नहीं  मालूम  कि  भ्रांति उन्हें  है  अथवा

 एक  सुझाव  है
 कि  धारा  १८  में  हम  ने

 मुझे  या  दोनों  ही  भ्रम  में  हे  ।  जैसा  कि  में  ने
 कहा  है  कि  सरकार  उद्योग  का  प्रबन्ध  पांच  वर्ष

 तक  करेगी  |  किन्तु  इस  के  बाद  कया  होगा  ?
 डा०

 मुकर्जी  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  सुझावों के
 उत्तर  में  कहा  था  मेरा  विचार  है  कि  भारतीय

 इस  की  जोर  मेरा  ध्यान  भी  गया  था  किन्तु  समवाय  अ्रधिनियम  को  संशोधित  करने  के
 मेरे  मित्र  न  निर्देश  किया  है  कि  इस  में  पोल

 रह  गई  है
 |  कदाचित  प्रवर

 समिति  आवश्यकता

 लिये  नवीन  विधि यक  के  ara  पर  श्री

 स्वामी
 को  निराशा नहीं  होगी  ।  उस  में

 होने  पर  सरकारी  अधिकार  को  जारी  रखने
 ब्रिटिश

 अधिनियम के  समान  ही  उपबन्ध
 के  उपायों  कौर  माध्यमों  पर  विचार  करेगी  ॥

 रहेंगे  जिन  के  अनुसार  अनुचित  व्यवहार

 में  प्रवृत  समवायों
 के  विरुद्ध  उचित  कांयं  वाही

 मेरे  माननीय मित्र  ने  छोटे  छोटे  उद्योगों
 की  जा  सकेंगी

 की  कठिनाइयों  के  विषय  में  कहा
 ।

 जो
 भी

 पत्र  मुझे  प्राप्त  होते  हैं  में  उन  में  से  प्रत्य
 क

 पर  श्रान्त  में  इस  विषयक  की  दौर  सदन

 घ्यान  देता  हं  ।  किसी  भी  छोट  उद्योग  की  के  सहिष्णुता पूर्ण  दृष्टिकोण  के  लिये उस  का
 वास्तविक  कठिनाई  की  are  ध्यान  दिया  जाता

 झाभार  प्रदर्शित करता  हूं  ।
 है  ।  में  के  वल  बड़े  उद्योगपतियों का  ही  स्वागत

 नहीं  करता  हुं  प्रत  इस  दिशा  में  sara

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :
 लगाया  गया  है  वह  उचित  नहीं  है

 ।  कठिनाई

 केवल  यह  है  वे  तार  द्वारा  भ्रनुज्ञप्तियां  प्राप्त

 करन  के  इच्छुक  हूँ  ॥  कि  उद्योग  तथा

 १९५१  में  संशोधन  करन  का

 उन
 का  विचार  है

 कि
 मुझ  में  दंभ  की

 विधेयक  निम्न  लिखित  सदस्यों  की  एक

 मात्रा है  तथा  म  भ्रादशंवादी हूं  ।  मुझे  इस  की
 प्रवर  समिति  को  २६  ata  १९५३  तक
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 मही

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करन  का  अन देश  दे  कर  श्री  विशम्भर  दयाल  श्री  बहादुर

 सौंप  दिया  जाय  श्री  दुर्गा  चरन  श्री  मंगल गिरि

 नाना  श्री  कमल  कुमार  श्री  जी  ०  Sto

 श्री  एन०  वी०  प्रो ०  दीवान
 डा०  इन्दु  भाई  बी०  श्री

 चन्द  श्री  बलवन्त  fae  श्री
 कन् डाला  श्री  चोइथराम  पी०

 गोबिन्द  हरि  श्री  फूल  सिंह  बी०
 श्री  त्रिदिव  कुमार  श्री

 श्री  उपेन्द्र  नाथ  श्री  जे०  एन०  बी०  राजगोपाल  श्रीमती  ata
 पारिख  श्री  प्रब्दुस  श्री  एस०  ato

 बाई  श्री पी  ०  लक्ष्मीना  श्र  प्रस्तावक |
 श्री  भूपेन्द्र  नाथ  श्री  भगवत  झा

 श्री  राधे  लाल  श्री  सत्येन्द्र  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 नारायण  श्रीਂ  के०  जी०

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  श्री  एन  ०  वी  ०
 श्रीमती  तारकेश्वरी  श्री  राघवेन्द्र

 श्री  निवासराव  श्री  गजेन्द्र  प्रसाद
 गिल  को  समिति  का  सभापति  नियुक्त  करता

 हूं  ।
 श्री  जी०  अरार ०  श्री  सी'०

 ग्राम  श्री  रनबीर  सिह  इसक  पश्चात  सदन  को  बठक  गुरुवार

 सदा श्री  त्रिभुवन  नारायण  fag,  श्री  श्रीचन्द  २३  १९५३  के  सवर

 श्री  बैजनाथ  श्री  चतुर्भुज  वी०  आठ  बज  तक  के  लिये  स्थगित  हो  गई  ।

 वकान  स्थल  मनााननव्ववाारं
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